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पार्टी द्वारा घोषित नई 
मंत्रिपरिषद में नए शामिल 
हुए सुल्तानपुर माजरा 
विधायक मुकेश अहलावत 
के अलावा मंत्री गोपाल 
राय, कैलाश गहलोत, सौरभ 
भारद्वाज और इमरान हुसैन 
शामिल हें। आतिशी के 
सोरभ भारद्वाज ने मंत्री पद 
की शपथ ली। 


दिल्ली में आतिशी राज... 


मुख्यमंत्री के रूप में संभाली कमाना 


IRD NS i E> fs ॥ 
नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के शीर्ष पद से 
इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने गत शनिवार को राज 
निवास में एक समारोह के दौरान अपने नए मंत्रिपरिषद 
के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 
पार्टी द्वारा घोषित नई मंत्रिपरिषद में नए शामिल हुए 
सुल्तानपुर माजरा विधायक मुकेश अहलावत के 
अलावा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ 
भारद्वाज और इमरान हुसैन शामिल हैं। आतिशी के 
सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ ली। आतिशी 
दिवंगत सुषमा स्वराज और दिवंगत शीला दीक्षित के 
बाद देश की 47वीं और राष्ट्रीय राजधानी की तीसरी 
महिला मुख्यमंत्री बनीं। राय, गहलोत, भारद्वाज और 
हुसैन निवर्तमान केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे हैं। 
आतिशी सरकार का कार्यकाल संक्षिप्त होगा क्योंकि 
दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव 
होने हैं। आम आदमी पार्टी ( आप ) ने एक अहम मोड़ 
पर आतिशी को शीर्ष पद प्रदान किया है, क्योंकि पार्टी 
अगले साल की शुरूआत में दिल्‍ली विधानसभा चुनाव 
में ना केवल सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, 
बल्कि वह चाहती है कि दिल्‍ली सरकार जन कल्याण 
से जुड़े लंबित नीतियों और योजनाओं पर तेजी से 
काम करे। यह वजह है कि आतिशी को पद संभालने 
के बाद कड़ी मेहनत करनी होगी और मुख्यमंत्री 
महिला सम्मान योजना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 


और दहलीज पर सेवाओं की डिलीवरी जैसी अन्य 
योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 
तेज गति से काम करना होगा। सिसोदिया और सत्येन्द्र 
जैन के इस्तीफे के बाद आतिशी, सौरभ भारद्वाज के 
साथ दिल्ली सरकार में शामिल हो गई। आतिशी 
(43 )ने केजरीवाल सरकार में वित्त, राजस्व, शिक्षा 
और लोक निर्माण विभाग सहित 3 प्रमुख विभागों 
का नेतृत्व करते हुए शामिल हुई। आतिशी वर्ष 2043 
में आप में शामिल हुईं और वह पर्दे के पीछे रहकर 
शिक्षा संबंधी नीतियों पर सरकार की सलाहकार के 
रूप में काम करती रहीं। लेकिन वर्ष 2049 में उन्होंने 
चुनावी राजनीति में कदम रखा, तब उन्होंने पूर्वी दिल्‍ली 
से भाजपा के गौतम गंभीर के खिलाफ लोकसभा 
चुनाव लड़ा। लेकिन, वह यह चुनाव हार गईं | सक्रिय 
राजनीति में आने से पहले आतिशी ने अपना उपनाम 
मालेर्ना, जो कि मार्क्स और लेनिन का प्रतीक था, हटा 
दिया था, क्योंकि वह चाहती थीं कि उनकी राजनीतिक 
संबद्धता को गलत तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए। 
वर्ष 2020 में आतिशी ने विधानसभा चुनाव लड़ा 
और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनीं। 
आतिशी के माता-पिता विजय सिंह और तृप्ता वाही 
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उत्तर-पूर्वी 
दिल्ली के बाबरपुर क्षेत्र से दो बार के विधायक गोपाल 
राय को मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता 
वाली नयी मंत्रिपरिषद में बरकरार रखा गया है। राय 
पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लंबे समय 
से सहयोगी हैं और आम आदमी पार्टी (आप) के 
संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ह्यआपल के पूर्वांचली 
चेहरे राय पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से संबंध रखते 
हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में, वह 
भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों पर छात्र राजनीति में 
सक्रिय थे और अभियान चलाते थे। उन्हें गोली लगी 
थी, जिससे उन्हें आंशिक पक्षाघात हो गया था। वह 
204॥ में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 
और केजरीवाल के नेतृत्व में ह्यइंडिया अगेंस्ट 
करप्शनह आंदोलन में शामिल थे। आम आदमी पार्टी 
(आप) के नेता और ग्रेटर कैलाश सीट से तीन बार 
के विधायक सौरभ भारद्वाज को मनोनीत मुख्यमंत्री 
आतिशी की अध्यक्षता वाली नयी मंत्रिपरिषद में भी 
जगह मिली है । इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके राजनीति 
में आए भारद्वाज दिसंबर 203 में 49 दिन की 
अरविंद केजरीवाल सरकार में परिवहन और पर्यावरण 


जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी थे। भारद्वाज 
(44 )को ह्यआपह का पुरजोर बचाव करने और पार्टी 
के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भाजपा पर तीखे हमले 
करने के लिए जाना जाता है। उनकी प्रसिद्धि का एक 
कारण 20]7 में दिल्‍ली विधानसभा में ह्यडमी मशीनह् 
के माध्यम से ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना को 
साबित करने की उनकी कोशिश भी है।साल 2020 
के चुनावों में ह्यआपहू की जीत के बाद केजरीवाल 
सरकार के तीसरे कार्यकाल में मार्च 2023 में वह 
फिर से मंत्री बने | वह केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य, 
शहरी विकास, पर्यटन, कला संस्कृति, उद्योग और 
बाढ़ नियंत्रण विभाग संभाल रहे थे। अरविंद 
केजरीवाल के नेतृत्व वाली निवर्तमान कैबिनेट में 
शामिल कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी 
(आप) प्रमुख का विश्वासपात्र कहा जाता है और 
वह आतिशी के साथ मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में 
शुमार थे। पचास वर्षीय विधायक गहलोत ग्रामीण 
पृष्ठभूमि से आते हैं और ह्मआपह्न के एक प्रमुख जाट 
नेता हैं, जिन्होंने 2045 और 2020 में दो बार 
नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्होंने 
2045 में 4,555 मतों के मामूली अंतर से जीत 
हासिल की थी, लेकिन 2020 में उनकी जीत का 
अंतर 6,234 मत रहा था। वर्ष 2047 में कपिल मिश्रा 
के इस्तीफे के बाद उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया 
था। 


i छुआ. पा. 


भाजपा का आप पर पलटवार 
सिर्फ चेहरा बदला हे, सरकार का 
चरित्र नही बदला: वीरेन्द्र सचदेवा 


नई दिल्ली। सचदेवा ने कहा है कि अगर आतिशी 
कोई परिवर्तित सरकार देना चाहती हैं तो सबसे पहले 
निवर्तमान मुख्य मंत्री केजरीवाल के शीशमहल बंगले 
को जनता के लिए खोले ताकि अम जनता देख सके 
की कैसे जनता को लूट कर 60 करोड़ से अधिक का 
यह। नई दिल्ली। दिल्‍ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र 
सचदेवा ने मुख्य मंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण पर उन्हे 
शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वह एक मंत्री के रूप 
में असफल रही हैं और दिल्‍ली वालों को आगे उनकी 
सरकार से भी कोई उम्मीद नही है। वीरेन्द्र सचदेवा ने 
कहा है कि आतिशी के मुख्य मंत्री बनने से सिर्फ चेहरा 
बदला हे, सरकार का चरित्र नही बदला है और 
सरकार वो ही है तो भ्रष्टाचार, अक्रमणयता, 
आरजकता भी बदस्तूर जारी रहेंगे। 

सचदेवा ने कहा है की अगर आतिशी कोई 
परिवर्तित सरकार देना चाहती हैं तो सबसे पहले 
निवर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीशमहल बंगले 
को जनता के लिए खोले ताकि अम जनता देख सके 
की कैसे जनता को लूट कर 60 करोड़ से अधिक का 
यह महल कोविडकाल में बनाया गया। वीरेन्द्र सचदेवा 
ने कहा है की सुश्री आतिशी ने आज धार्मिक 
मान्यताओं के विपरीत जा कर पदभार ग्रहण किया है 


आतिशी को मनोज तिवारी ने लिखा पत्र 


क्यों वापस ली गई शराब नीति, कितने का हुआ नुकसान ? _ ce 


नई दिल्ली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को शपथ 
लेते ही एक पत्र लिख दिया। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति और शहर में 
सड़कों की मरम्मत को लेकर कई सवाल पुछे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं आतिशी 
को दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि 
मैने उन्हें दिल्‍ली के संबंध में चिंताओं पर लिखा है। हम आने वाले 3-4 महीनों में उन्हें 
पूरा समर्थन देंगे। आतिशी ने आज ही अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री पद 
की शपथ ली है। अपने पत्र मेंम तिवारी ने लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर 
आपको बधाई और शुभकामनाएँ, उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली की चरमराई व्यवस्था 
पर अवश्य ध्यान देंगी। आपसे पहले साढ़े नौ साल अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिर्फ 
ब्लेम गेम कर कर के दिल्ली को बहुत नुकसान दिया है अब आपने दिल्ली के जनता की 
सेवा करने के लिए संविधान की शपथ ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्‍ली का एक 
सांसद होने के नाते आपसे उम्मीद भी रखता हूँ और निम्नलिखित निवेदन भी करता हूँ: 


तो यह भी तय है की दिल्‍ली सरकार कठिन वक्त में 
फंसी रहेगी। दिल्‍ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा 
के निर्देश पर आज से प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार 
शुभारंभ किया गया है जिसमें प्रत्येक शनिवार को 
दोपहर 42 बजे से 2 बजे तक केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री 
हर्ष मल्होत्रा एवं दिल्‍ली भाजपा के सांसद लोगों के 
मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को समाधान 
करने का प्रयास करेंगे। वीरेन्द्र सचदेवा ने आज से 
शुरू हुआ जनता दरबार भाजपा की कार्यशैली का 
भाग है। जनसेवा और जनता की समस्या का समाधान 
करवाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होती है और 
आपने देखा होगा कि कैसे हमारे सांसद बरसात के 
दिनों में सड़कों पर उतरकर मदद करते हैं। 


क 


आप को तत्काल इनक्वायरी ऑर्डर करना चाहिए कि इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया 
कि 4. शराब नीति वापिस क्यों ली गई और इसमें कितने राजस्व का नुकसान हुआ? 2 
स्कूल के सेमी परमानेंट स्ट्रक्रर लोहे की कड़ी कुण्डी याले छत वाले कमरे जो 5 लाख 
में बनते हैं वो 25 लाख में कैसे बने? और तत्काल आदेश दें कि सबसे जरूरी टउऊके 
तहत आने वाली गलियों और ढहऊकी सड़के ठीक करवायें क्यूंकि अधिकतम टूटी पड़ी 
हैं। उन्होंने कहा कि आप से दिल्‍ली की जनता की तरफ से निवेदन है कि विजली और 
पानी के बढ़े विल कम करें, जनता की जो जेब काटी गई है उसे वापिस भी करवाए। 
सभी चाहें गरीब या मिडल क्लास से ले कर व्यापारी तक परेशान हैं। इतना पानी बिजली 
काबिल कैसे आ रहा है? उन्होंने कहा कि दिल्ली को अपनी तीसरी महिला मुख्यमंत्री 
से बहुत उम्मीद है कि यो तत्काल परेशानियों को दूर करेंगी और अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी 
अपनी नाकामीयों को छुपाने के वास्ते आपको काम करने से रोके तो आप हम सांसदों 
को भी बतायें हम दिल्‍ली के विकास के लिए आप के साथ हैं। 


नेहरू के समय से ही कांग्रेस आरक्षण के विरोध में रही है: बैरवा सीतारमण ने की आवास एवं शहरी मामलों के 
मंत्रालय की पूंजीगत व्यय योजना की समीक्षा 


~~ प्क 

अहमदाबाद । राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद 
बैरवा ने राहुल गांधी द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर की गई 
टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा 
किया कि विपक्षी पार्टी देश के पहले प्रधानमंत्री 
जवाहरलाल नेहरू के समय से ही आरक्षण के 
खिलाफ रही है। 

बैरवा ने गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को 
संबोधित करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी की 
पार्टी ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए हमेशा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया 
है और कल्याणकारी उद्देश्यों की उपेक्षा की है। भारतीय 
जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने ऐसे समय में यह 
टिप्पणी की है जब राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी 
हाल की यात्रा के दौरान जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में 
छात्रों से कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के 
बारे में सोचेगी, जब देश में सभी को समान अवसर 


न 


मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा था, फिलहाल भारत में 
ऐसी स्थिति नहीं है। बैरवा ने कहा, हाल में अमेरिका 
की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि 
उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद आरक्षण हटा देगी। 
गांधी वही राग अलाप रहे हैं जो उनको पार्टी 
जवाहरलाल नेहरू के समय से कहती रही है।इतिहास 
पर नजर डालिए। 

भाजपा नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर 
लगभग 57 साल तक शासन किया और उसने अपने 
राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमेशा 
संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया तथा 
कल्याणकारी उद्देश्यों की उपेक्षा को। उन्होंने दावा 
किया कि नेहरू सरकार ने 7956 में काका कालेलकर 
रिपोर्ट को खारिज कर दिया था जिसमें पिछड़े वर्गों को 
आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। राजस्थान के 
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नेहरू ने 7967 में सभी 


प्रेम चंद बैरवा ने राहुल गांधी द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर की गई 
टिप्पणी को लेकर कहा कि विपक्षी पार्टी देश के पहले प्रधानमंत्री 
जवाहरलाल नेहरू के समय से ही आरक्षण के खिलाफ रही हे 
उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की पार्टी ने अपने राजनीतिक 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा संवैधानिक प्रावधानों का 
दुरुपयोग किया है 


मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा था कि आरक्षण से 
उत्पादकता में कमी आएगी। नेहरू ने 4952 और 
4954 के चुनाव में डॉ. बीआर आंबेडकर को हराने 
के लिए उनके राजनीतिक और सामाजिक करियर को 
भी खत्म करने की कोशिश की थी। बैरवा ने कहा 
कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को 
हटाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उस क्षेत्र के अनुसूचित 
जाति के लोगों को न्याय दिया है। उन्होंने कहा कि यह 
मोदी ही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 
(एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया। बैरवा ने 
कहा, इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को 
लागू न करके ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने में 
देरी की। 7985 में राजीव गांधी ने भी मंडल आयोग 
की सिफारिशों पर आपत्ति जताई थी और मुसलमानों 
के लिए आरक्षण की वकालत की थी, जो आंबेडकर 
द्वारा बनाए गए संविधान के खिलाफ था। 


नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार 
को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पूंजीगत 
व्यय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कोष के समय 
पर और कुशल उपयोग की जरूरत की बात कही। 
बैठक के दौरान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास 
योजना (शहरी) पर चर्चा की गयी। वित्त मंत्रालय ने 
सोशल मीडिया मंच ह्यएक्सह पर लिखा, ह्यह्मकेद्रीय 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी भारत की आवास 
जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत 
प्रगति में तेजी लाने की जरूरत बतायी। सीतारमण 
उन मंत्रालयों और विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर 
रही हैं, जिन्हे केद्रीय बजट में महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय 
आवंटित किया गया है।यह बैठक उसी का हिस्सा है। 
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में 28,628 
ट रुपये का पूंजीगत व्यय का आवंटन किया गया 

। 

मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने 
इस कोष के समय पर और कुशल उपयोग की 
आवश्यकता की बात कही। सीतारमण ने शहरी 
मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित 
करने को भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 
पूंजीगत व्यय लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा 
हो जाए और वित्त वर्ष के अंत तक बजटीय राशि का 
पूरा उपयोग हो | उन्होंने शहरी परिवहन के महत्व पर 
भी जोर दिया और अधिकारियों से मेट्रो रेल एवं क्षेत्रीय 
रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए 
आवंटित पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह 
किया। 


हिंदी दिवस 


साधक 


१ !' सम्मानित 
रांची (झारखंड) । बृजलोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी, गुरु विद्यापीठ व वाईबीएन यूनिवर्सिटी 
रांची के संयुक्त तत्वाधान में यूनिवर्सिटी के सभागार में दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया । 
जिसमें प्रथम दिवस में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया व द्वितीय दिवस में 
बृजलोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया । उक्त कार्यक्रम हिंदी 
दिवस पर आयोजित हुआ । कार्यक्रम में देश-विदेश के सैकड़ो कलमकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम 
में मुख्यातिथि रहे श्री संजय सेठ (रक्षा राज्य मंत्री -भारत सरकार ) अतिविशिष्ट अतिथि - श्री रामजी यादव 
(संस्थापक व अध्यक्ष वाई बी एन यूनिवर्सिटी ) एवं श्री सुदेश महतो (राष्ट्रीय अध्यक्ष- आजसू पार्टी ), विशिष्ट 
अतिथि - डॉ. सत्य प्रकाश यादव (कुलपति वाई बी एन यूनिवर्सिटी )। कार्यक्रम आयोजक, डॉ. विकास शर्मा, 
डॉक्टर सुलक्षणा अहलावत, डॉक्टर नरेश कुमार सिहाग एडवोकेट, डॉ. मुकेश कुमार ऋषि वर्मा आदि रहे। 
कुल मिलाकर कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा । 


नीरज कुमार सिंह की कहानी 
एलियन पर बनी शॉर्टफिल्म 


देवरिया । नीरज कुमार सिंह की कहानी एलियन पर 
शॉर्टफिल्म एलियन का निर्माण है । एलियन 
शॉर्टफिल्म एम. एस . मीडिया के बेनर तले निर्मित हुई 
है। जिसका प्रदर्शन (रियल्टी यू .ट्यूब) चैनल पर हो 
चुका है। इस फिल्म को बनाने में.... विशेष सहयोग( 
महेश शर्मा ) एम .एस. मीडिया ओनर का रहा है। इस 
फिल्म की कास्टिंग बेहतरीन हुई है । सभी पत्रों ने अपनी अपने शत प्रतिशत प्रस्तुति दिए हैं। 

इस फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकार गोरखपुर और आसपास के अन्य शहर से हैं । पात्र और 
लोकेशन सभी फिल्म के अनुरूप हैं । फिल्‍म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी हुई है । फिल्म का निर्देशन मुकेश 
विद्यार्थी ने किया और शानदार एडिटिंग गोपाल गुप्ता जी का है। फिल्म में ...अजीत पासवान,बलवंत कुमार 
,पलक ,हसीब आदि कलाकारों ने शानदार अभिनय किया है। कुल मिलाकर एलियन बहुत सुंदर संदेशयुक्त 
शॉर्टफिल्म है इसे हर युवा को एकबार जरूर देखना चाहिए। फिल्म की कहानी काफी प्रभावशाली है। 


त्लघ्यु उद्योग भारती प्रदेशा सम्मेत्तन 


क 
संगाव्द 525 विम संपत 208 आवन कण्ण पक्षवतीं 


शनिवार, 2। सितम्बर 2024 


भीलवाड़ा। यहां आयोजित लघु उद्योग भारती के 
राजस्थान प्रदेश सम्मेलन में 760 औद्योगिक क्षेत्र के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी 
और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में राजस्थान के लघु 
उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन पर चर्चा की गई। 
दीया कुमारी ने बताया कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल 
पार्क को भूमि आवंटन पूरी हो चुकी है, जिससे रोजगार 
के नए अवसर पैदा होंगे। भीलवाड़ा में आयोजित लघु 
उद्योग भारती के राजस्थान प्रदेश सम्मेलन में प्रदेशभर 
से 460 औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
इस अवसर पर राजस्थान सरकार के उपमुख्यमंत्री 
दीया कुमारी और चार अन्य मंत्री मंच पर मौजूद थे। 
सम्मेलन में राजस्थान के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने 
और उनके विकास पर विचार-विमर्श किया गया। 
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सम्मेलन को संबोधित 
करते हुए कहा कि प्रदेश के उद्योगों के विकास से ही 
राजस्थान एक सशक्त राज्य बन सकेगा | उन्होंने कहा, 


जलभराव से निपटने के लिए बनेगा मास्टर डेनेज प्लान 


जयपुर। राजस्थान में बारिश के चलते हुए 
जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मास्टर ड्रेनेज 
प्लान तैयार होगा। अजमेर-केकड़ी की समीक्षा बैठक 
में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इसके निर्देश जारी किए 
हैं। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि 
के कारण खराब जिले की सड़कों की मरम्मत के लिए 
अधिक से अधिक प्रस्ताव बना कर भिजवाएं जाएं। 

उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दीया कुमारी 


ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर एवं 
केकड़ी जिले से संबंधित विभिन्न कामकाज एवं बजट 
घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि 
पिछले दिनों हुइ अतिवृष्टि के कारण जिले में सड़कों, 
भवनों एवं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 
सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के विस्तृत प्रस्ताव 
तैयार करवा कर भिजवाए जाएं।इसमें जन प्रतिनिधियों 
से भी सहयोग लिया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग 
अधिक से अधिक प्रस्ताव तैयार करके भिजवाएं। 
राज्य सरकार की ओर से धन की कोई कमी नहीं आने 
दी जाएगी। इसी तरह फसल खराबे के आकलन के 
लिए गिरदावरी भी शीघ्र कराई जाए। जिला प्रशासन 
अपने अधीनस्थ राजस्व प्रशासन को तय समय सीमा 
में फील्ड में जाकर गिरदावरी के लिए पाबंद करे। 
बजट घोषणाओं का नियमित फॉलो अप होगा 


ह , 9 

इससे पूर्व जिला प्रशासन ने उन्हें बजट घोषणाओं 
की प्रगति की जानकारी दी।जिला कलक्टर लोक बंधु 
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी ने 
प्रेजेंटेशन में बताया कि राज्य बजट में अजमेर के लिए 
की गई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, आईटी सिटी, स्पोर्ट्स 
कॉलेज, थाना भवन, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कृषि 
मंडी नसीराबाद, पशु चिकित्सालय सहित अन्य 
घोषणाओं पर भूमि आवंटन एवं अन्य प्रक्रिया जारी 
है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिले के अलावा 
जयपुर स्तर पर भी इन बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन 
के लिए नियमित फॉलोअप किया जाए। 

राइजिंग राजस्थान के लिए जिलों में होंगी समिट 

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जयपुर में 
राइजिंग राजस्थान एवं जिलों में डिस्ट्रिक्ट समिट का 
आयोजन होना है। जिला प्रशासन इसके लिए तैयारी 


स्वयंसेवकों ने शनि देव मंदिर में की सफाई 


चुवाड़ी (चंबा)। राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी के इको क्लब के स्वयंसेवकों ने राज्यव्यापी स्वच्छता ही 
सेवा अभियान के तहत विशेष सफाई चलाया | इसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. पीएल भाटिया ने की। 
डॉ. रूप लाल ने बताया कि सेवा भाव से अपने समुदाय और समाज को स्वच्छ बनाए रखने में पूर्ण सहयोग 


देना चाहिए। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों ने शनि देव मंदिर के आसपास के क्षेत्र की सफाई की और प्लास्टिक 
कचरे को एकत्रित किया। मंदिर के पास स्थित जलाशय की भी सफाई की। एकत्रित कचरे को विभिन्न प्रसंस्करण 
विधियों के अनुसार अलग-अलग किया गया। उन्होंने बताया कि शनि देव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का 
केंद्र है। यहां की स्वच्छता पूजा के महत्व को और भी बढ़ा देती है। 


करें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस आयोजन को 
सफलता के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अजमेर 
में आईटी पार्क एवं किशनगढ़ में टाईल्स मनुफेक्रचरिंग 
हब सहित मार्बल, माइन्स, पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन 
सहित विविध क्षेत्रों में निवेश की विपुल संभावनाएं हैं। 
इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाएं। उप मुख्यमंत्री 
ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 
मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। जो सड़कें अभी गारंटी 
पीरियड में हैं, वे सड़कें ठेकेदार से सही करवाई जाएगी। 
अमृत योजना के तहत भी ड्रेनेज का काम करवाया 
जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में पशु चिकित्सा के 
लिए चलने वाली मोबाइल वैन का रूट स्थानीय विधायक 
एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर निर्धारित हो एवं इनमें 
दवा की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों 
में मनरेगा के काम स्वीकृत हो। 
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हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान वर्ष 2047 तक एक 
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वैश्विक औद्योगिक हब बने। मुख्यमंत्री भजनलाल 
के नेतृत्व में, प्रदेश को इस दिशा में ले जाने के लिए 
हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी निवेश लाने 
के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भीलवाड़ा, 
जो पहले से ही एक टेक्सटाइल हब है, इसमें प्रमुख 
भूमिका निभाएगा। 

दीया कुमारी ने बताया कि भीलवाड़ा के लिए 
टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हो चुकी है और भूमि 
आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा, 
टेक्सटाइल पाक से न केवल भीलवाड़ा की आर्थिक 
स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे रोजगार के नए 
अवसर भी पैदा होंगे। हम उद्योगों को बढ़ावा देने के 
ह हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध 

। 


उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 
ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की 
अर्थव्यवस्था को 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने 
का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी 
तरह से प्रतिबद्ध हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग 
(एमएसएमई) देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती 
प्रदान कर रहे हैं, और राजस्थान इसमें महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहा है। 

कर्नल राठौड़ ने भीलवाड़ा को देश के प्रमुख 
टेक्सटाइल हब के रूप में संबोधित किया और कहा 
कि यहां से विभिन्न देशों में बड़ी मात्रा में निर्यात होता 
है। उन्होंने कहा, भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इकाइयां 
न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी गुणवत्ता 
और विविधता के लिए जानी जाती हैं। 

उन्होंने कहा कि आगामी 9 से 44 दिसंबर 2024 


को जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल 


पर कलम सशक्त राजस्थान बनाने केलिए सबको करना होगा प्रयास: दीया कुमारी 


इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश को 
आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने 
उद्यमियों से इस समिट में भाग लेने और निवेश के 
अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। 

सम्मेलन के दौरान उद्योगों के विकास के लिए 
विभिन्न सुझावों पर चर्चा हुई। लघु उद्योग भारती के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा और अन्य प्रमुख 
वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए उन्होंने बताया 
कि कैसे राजस्थान को एक औद्योगिक हब के रूप में 
विकसित करने के लिए सरकार और उद्यमियों के बीच 
सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। प्रकाश चंद्र ने कहा कि 
सरकार की प्राथमिकता है कि देश के उद्योगों को 
मजबूती मिले और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों। 
उन्होंने बताया कि राजस्थान में टेक्सटाइल, 
इंजीनियरिंग, मिनरल्स, और अन्य उद्योगों को और 
अधिक प्रोत्साहन मिलेगा ताकि राज्य में आर्थिक वृद्धि 
हो सके। 

सम्मेलन में उद्योगों से संबंधित समस्याओं पर भी 
चर्चा की गई। सम्मेलन प्रभारी रविंद्र जाजू ने भीलवाड़ा 
में टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन के लिए बिजली 
दरों में कमी और अनलिमिटेड सोलर पावर की मांग 
की। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि स्कूल 
ड्रेस निविदा की शर्तों में बदलाव किया जाए और ग्रोथ 
सेंटर में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और ईएसआई 
अस्पताल की व्यवस्था की जाए। लघु उद्योग भारती 
के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालर ने सोलर 
नोटिफिकेशन, विद्युत दरों में संशोधन और फायर सेस 
में राहत की मांग की। उन्होंने कहा कि इन कदमों से 
उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में औद्योगिक 
विकास को नई दिशा मिलेगी। 


नाबालिग से दुष्कर्म के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन 


उदयपुर। के सलूंबर जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद ग्रामीणों ने सड़कों पर 
उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बताया जा रहा है 
कि लड़की बकरियां चराने गई थी तब उसके साथ यह हादसा हुआ। सलूंबर जिले में एक नाबालिग बच्ची के 
साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके बाद ग्रामीण सड़कों पर उतर गए और 
टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की बकरियां चराने गई हुई थी। उसी 
दौरान कुछ बदमाशों ने उसे अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को लहूलुहान हालत में 
उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सलूंबर जिले की गिंगला थाना पुलिस ने 
इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच डिप्टी हितेश मेहता कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरोपियों 
की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने बाजार में टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को 


जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। 


गगल एयरपोर्टविस्तारीकरण के विरोध में महिलाओं का हल्ला बोल 


गगल (कांगड़ा) । गगल हवाई अड्डा विस्तारीकरण 
के विरोध में किसान भवन इच्छी में महिलाओं ने 
एकत्रित होकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान 
महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ 
नारेबाजी की | महिलाओं रेखा, सुकन्या, प्रवीन, रेखा, 
सुनीता, सुषमा, पुन्या, रक्षा, रशमा, दर्शना, पवना, 
प्रवीना, कुसुमलता, गोरा देवी, कांता देवी, बीना, 
सपना, सोनिका, उर्मिला, ठोकरी देवी, कृष्णा, माया 
देवी, वर्षा, रमना, मंजू और निमी आदि ने कहा कि 
हमारे बुजुर्गों की ओर से जो रोटी का टुकड़ा हमें दिया 
गया था, उस टुकड़े को सरकार हमसे छीनने को तुली 
हुई है।इस मौके इच्छी पंचायत की महिलाओं ने कहा 
कि अगर सरकार ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 
रोक नहीं लगाई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। 

उन्होंने कहा कि उपजाऊ भूमि भी इसकी जद में 
आ जाएगी। सरकार के इस फैसले से हजारों लोग 
जहां बेघर हो जाएंगे। वहीं, कई लोगों की रोजी-रोटी 
भी छिन जाएगी और हजारों लोगों को विस्थापन का 


'जब तक बीजेपी हैतब तक आरक्षण को कोई छुनहीं सकता' 


श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चुनावी सभा 
को संबोधित करते हुए केद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 
ने विपक्ष पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि सालों 
तक जो लोग यहां सत्ता में आए, उन्होंने आतंकवाद 
फैलाया और आपके अधिकार छीन लिए।' उन्होंने 
कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर बयान दिया 
कि हम भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे। उनकी पार्टी 
हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि 
मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक बीजेपी है तब 
तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। जल्द ही 
आपको अपने बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए जम्मू 
नहीं ले जाना पड़ेगा। पुंछ और राजौरी के लिए जल्द 
ही ट्रेनें आएंगी। आप जल्द ही यहां से सीधे दिल्‍ली आ 
सकेगे। 

शाह ने कहा कि ये पहला चुनाव है, जो अनुच्छेद- 
370 हटने के बाद हो रहा है। ये पहला चुनाव है, जो 
दलितों, पिछड़ों, गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को 
आरक्षण मिलने के बाद हो रहा है। ये ऐतिहासिक 
चुनाव है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे राजौरी का मूड देख 
कर आया हूं, इस बार कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस 


का सूपड़ा साफ होने वाला है। पहले चरण का जो 
मतदान प्रतिशत है, वो बताता है कि लोकतंत्र विजयी 
होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, 
नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने वर्षों तक यहां के लोगों 
का अधिकार छीना, उन्हें लोकतंत्र से दूर रखा। ग्राम 
पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत का चुनाव होने नहीं 
दिया। तीनों परिवार यहां अपना राज चलाते रहे। 
अमित शाह ने कहा कि मोदी जी आए और इनके 
सपने चूर चूर हो गए। सरपंच, ब्लॉक, जिला... को 
मिलाकर 30 हजार युवा आज लोकतंत्र के लाभार्थी 
बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 


नेशनल कांफ्रेंस के प्रत्याशी यहां लोगों को डराते हैं 
कि मतगणना के बाद हिसाब होगा। राजौरी वालों डरना 
मत... हिसाब होगा तो डराने वालों का होगा। उन्होंने 
कहा राहुल गांधी अमेरिका जाकर कहते हैं, 'हम देश 
से आरक्षण को खत्म कर देंगे'। अरे राहुल बाबा, 
आपकी पार्टी तो पहले से ही आरक्षण की विरोधी है, 
जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं 
लगा सकता है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी के कुशासन 
में पीढ़ियों को कष्ट सहना पड़ा। एक तरफ, मोदी जी 
क्षेत्र में शांति लाए। दूसरी ओर, फारूक अब्दुल्ला ने 
पहाड़ों में आतंकवाद को लेकर चेतावनी दी है। 
फारूक जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, चाहे कुछ भी 
हो, हम आपके गलत इरादों और आतंकवाद का असर 
जम्मू-कश्मीर पर नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने कहा कि 
भाजपा ने तय किया है कि पहाड़ी, गुर्जर बकरवाल 
को सिर्फ नौकरी में ही आरक्षण नहीं देना है, बल्कि 
प्रमोशन में भी आरक्षण देना है। ये आपका अधिकार 
है। जबकि कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस व पीडीपी ने 
आपको आरक्षण के अधिकार से महरूम रखा है। 


दंश झेलना पड़ेगा। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि 
एक इंच भी अपनी भूमि सरकार को एयरपोर्ट बनाने 
के लिए नहीं देंगे। इसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी क्यों 
न करना पड़े। सरकार ने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। 
सरकार या प्रशासन ने कभी जानने की कोशिश नहीं 


की कि कैसे लोग जमीनों से जुड़े हैं। कैसे किसान 
अपनी उपजाऊ भूमि पर सब्जियां उगा कर अपने 
परिवारों का पालन पोषण करते हैं। अगर सरकार को 
एयरपोर्ट बनना है तो किसी और जगह बनाया, जहां 
पर खाली जमीन पड़ी है। सरकार को पहले भी कई 
जगह एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमि दिखाई है। जिस 
भूमि को कई वर्षों से अपने पास सहेज के रखा है उसे 
सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, जो सरासर 
गलत है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जो भूमि 
का मूल्य चला है उसमें हम उतनी भूमि खुद के लिए 
एकत्रित नहीं कर सकते या उस कीमत पर नया घर 
नहीं बना सकते। इसलिए गगल एयरपोर्ट का विस्तार 
नहीं होना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में 
महिलाओं ने अपना विरोध-प्रदर्शन किया। 


त्योह्ारी सीजन मेंविद्यार्थियों से भेदभाव, 
शारीरिक दंड देने पर रोक; निर्देश जारी 


शिमला। रक्षाबंधन के दौरान राखी, तिलक या 
मेहंदी लगाने पर दंड देने की शिकायतों पर प्रारंभिक 
शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। प्रारंभिक 
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में त्योहारी 
सीजन के दौरान विद्यार्थियों से भेदभाव और शारीरिक 
दंड न दिया जाए। 

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में त्योहारी सीजन के 
दौरान विद्यार्थियों से भेदभाव और शारीरिक दंड देने 
पर रोक लगा दी गई है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 
आयोग की पहल पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गत 
दिनों सोमवार को सभी जिला उपनिदेशकों को इस 
बाबत निर्देश जारी किए। रक्षाबंधन के दौरान राखी, 
तिलक या मेहंदी लगाने पर दंड देने की शिकायतों पर 
आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों को पत्र 
जारी किए हैं। अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 
2009 की धारा 47 का पालन करने का पत्र में हवाला 
दिया गया है। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सभी 
जिला उपनिदेशकों को आदेशों का पालन करने को 
कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 
(एनसीपीसीआर) ने त्योहारों के दौरान स्कूलों में 
बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न के 


बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए निर्देश जारी 
किए हैं। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 
और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत बच्चों 
के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग जिम्मेदार है। 
आयोग के अनुसार पारंपरिक त्योहारों में भाग लेने के 
लिए छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की परेशान करने वाली 
रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे मामले उजागर हुए हैं जहां 
बच्चों को रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के दौरान राखी, 
तिलक या मेहंदी लगाने से रोका गया। आयोग ने कहा 
कि इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप शारीरिक और 
मानसिक दोनों तरह का उत्पीड़न हुआ है, जो आरटीई 
अधिनियम 2009 की धारा 47 के तहत शारीरिक 
दंड के निषेध का उल्लंघन है। ऐसे में आयोग ने आने 
वाले त्योहारों के मद्देनजर स्कूलों में किसी भी तरह के 
भेदभाव या शारीरिक दंड को रोकने के लिए सख्त 
दिशा-निर्देश जारी करने का सभी राज्य सरकारों से 
आह्वान किया है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रारंभिक 
शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से शिक्षा 
सचिव राकेश कंवर के निदेर्शानुसार प्रदेश के सभी 
जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किए गए हैं। 


अ 59904 आधा जातिवाद 
ऐसे नेताओं का सत्ता से दूर रहना जरूरी 


वर्तमान राजनीति में एक चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही कि विपक्ष अब कुर्सी के लिए डकैत 
और अपराधियों के पक्ष में भी खड़ी हो रही जो वास्तव में बेहद खतरनाक है । सत्ताधारी दल के बुलडोजर 
एक्शन से देश में व्याप्त वास्तविक समस्याओं से निजात मिलना शुरू ही हुआ था कि अब यूपी और बंगाल 
में नेता अपने जाति के अपराधियों के बचाव में खुले आम उतर आए है । अच्छे लोगो से अच्छे लोगो को 
कोई विशेष परेशानी नहीं है , जब तक योगी और उनके जैसे लोग सत्ता में बने है उनकी प्राथमिकता सिर्फ 
लोगो को न्याय दिलाना है । इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। उन्हें केवल उन लोगों 
से परेशानी होती है जो इन समस्याओं को पैदा करते हैं, अपनी जाति के अपराधियों के घर जाकर उन्हें 
अपराध करने का हौसला देते ये नेता अब लोकतंत्र के लिए भी खतरा हो रहें। उन्होंने प्रशासन की नीतियों 
पर सवाल उठाने और जनता को जागरूक करने का हक खो दिया है । जातिगत राजनीति, जाति जनगणना 
और जाति विशेष अपराधियों का आर्थिक सहयोग जैसी प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि 
इससे न केवल स्वतंत्रता कि अभिव्यक्ति पर अंकुश लगेगा, बल्कि देश की समस्याओं का समाधान भी पीछे 
छूट जायेगा । देश प्रदेश में कितनी भी समस्याएं क्यों न हों अच्छे नेताओं का ध्यान जनता की समस्याओं के 
समाधान पर होना चाहिए , और अपनी हनक सुरक्षित रखने पर कम । यह प्रवृत्ति सत्ता के साथ जुड़ी हुई 
लालच और स्व जाति सुरक्षा की भावना से प्रेरित है। इसके अलावा, यदि मूलभूत समस्याओं को उजागर 
किया जाता है, तो इसका सीधा असर उन लालची और परिवारवादी नेताओं की छवि पर पड़ता है जो जनता 
के बीच विश्वसनीयता खो रहें है और अब उनकी लोकप्रियता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है ।उनके लिए 
सत्ता में आने रहने राह और कठिन बना रही है। इसीलिए, सत्ताधारी दल और उनकी मशीनरी का ध्यान 
उन लोगों पर केद्रित हो जाता है, जो इन मुद्दों को जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं। जातिवादी नेता 
वास्तविक मुद्दों को हल करने के बजाय, उनके बारे में जागरूकता को दबाने की कोशिश करते हैं। यह 
रणनीति केवल उनकी असफलताओं को छिपाने के लिए होती है, ताकि जनता की नजर में वे एक सफल 
और सक्षम नेता बने रहें। आलोचना या सवाल उठाने वालों को 'आरक्षण विरोधी' या 'विकास विरोधी' के 
रूप में पेश किया जाता है, ताकि जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाकर नफरत और द्वेष के मुद्दों पर 
केंद्रित किया जा सके। मीडिया को नियंत्रित करने को कोशिश की जाती रही हैं, ताकि जातिवादी नेताओं की 
आलोचना करने वाले आवाजें कमजोर हों। स्वतंत्र पत्रकारों और मीडिया हाउस पर दबाव डाला जाता है या 
उनके काम को सीमित किया जाता है। लोकतंत्र की असली शक्ति जनता के हाथ में होती है। अगर जनता 
को सही जानकारी से वंचित रखा जाता है, तो वे अवसरवादी नेताओं की नीतियों और उनके निर्णयों पर 
सवाल उठा सकते है । यह सत्ता के केंद्रीकरण की ओर ले जाता है, जहां किसी भी प्रकार की आलोचना को 
रोकने का प्रयास किया जाता रहा है। हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल से जुड़े हों, अगर हम 
वास्तविक समस्याओं को सामने लाते हैं, तो हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करना न केवल समाज 
को जागरूक बनाता है, बल्कि सत्ताधारी दलों पर भी यह दबाव डालता है कि वे समस्याओं को हल करने 
की दिशा में काम करें, बजाय उन्हें छुपाने के । सामाजिक समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने से ही एक देश 
प्रगति कर सकता है। समस्याओं का सामना करने की बजाय उन्हें छुपाने से समाज में असंतोष बढ़ता है, 
और इसका सीधा असर देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर पड़ता है। हमें ऐसा वातावरण तैयार 
करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सके और समस्याओं के समाधान पर सामूहिक 


पंकज सीबी मिश्रा 
जौनपुर यूपी 


च्यून्त्ाब्ाा 


नक्यलियों पर लगाम पूरी तरह नाडीं 


व्यवस्था बदलने के बहाने 967 में पश्चिम बंगाल 
के उत्तरी छोर पर नक्सलवाड़ी ग्राम से यह खूनी 
आंदोलन शुरू हुआ था। तब इसे नये विचार और 
राजनीति का वाहक कुछ साम्यवादी नेता, 
समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारवादियों 
ने माना था। लेकिन अंततः माओवादी नक्सलवाद में 
बदला यह तथाकथित आंदोलन खून से इबारत लिखने 
का ही पर्याय बना हुआ है जबकि इसके मूल उद्देश्यों 
में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के 
सवाल पर कमजोर व निर्बलों का उत्थान, आंध्र प्रदेश 
और अविभाजित मध्य-प्रदेश के आदिवासियों का 
कल्याण तथा राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में 
आदिवासियों के प्रवेश शामिल थे किंतु विषमता और 
शोषण से जुड़ी भूमंडलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों 
को जबरन अमल में लाने की प्रक्रिया ने देश में एक 
बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया था, जो 
पशुपति (नेपाल) से तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तक 
जाता है।इस पूरे क्षत्र में माओवादी वाम चरमपंथ पसरा 
हुआ था। हालांकि देश में तथाकथित शहरी 
बुद्धिजीवियों का तबका ऐसा भी रहा है, जो माओवादी 
हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर 
चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। 
यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें 
उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन 
और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। 
बावजूद विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती 
बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए 
गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के 
सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश 
की और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। लेकिन 
अब इस चरमपंथ पर अंकुश लगता जा रहा है। 

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का संगठन अब सिमटता 
दिखाई दे रहा है। ऐसे में केद्रीय रिजर्व पुलिस बल 
(सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे 
अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में चार हजार से 
अधिक सैन्य बल तैनात किए जा रहे हैं। केद्र सरकार 
की कोशिश है कि 37 मार्च,2026 तक इस क्षेत्र को 
पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करा दिया जाए। गृह मंत्री 
अमित शाह ने रायगढ़ में कहा है कि नक्सलवाद के 
खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है और इसे खत्म करने 


न्को रोच्त्ान्ता 


के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ॥ #४, 5 
शाह का कहना है कि 2004-44 की ॥ 
तुलना में 204-24 के दौरान देश में |. € 
नक्सली हिंसा में 53 प्रतिशत कमी 383 


आई है। 2004-44 में नक्सली हिंसा Ee कक 


की 46274 वारदात दर्ज की गई थीं £+ /87* 
जबकि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने. 3.3" * 
के बाद 40 सालों में इन घटनाओं की «४77०. 
संख्या घट कर 7696 रह गई।इसी | 
अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के 
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समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए उन्हें 
> बंदूके देकर नक्सलियों के विरोद्ध 
#2 खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई 
/ गई। इस उपाय में खूनझखराबा तो 
{ बहुत हुआ लेकिन समस्या बनी रही। 
॥ गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में 

६ ` लाने से लेकर विकास योजनाएं भी 
; हक | इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब 


ya नहीं है 
„ `` `© तक सफल नहीं हो पाई हैं। 


` ` _ ` तथाकथित शहरी माओवादी बौद्धिकों 


कारण होने वाली मौतों की संख्या...“ YE २... के दबाव में भी मनमोहन सिंह सरकार 


2004-44 में 6568 थी जो पिछले 
दस साल में घट कर 7990 रह गई है और अब 
सरकार ने जो नया संकल्प लिया है, उससे तय है कि 
जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा; जिस 
तरह से मोदी सरकार ने जम्म-कश्मीर से आतंक और 
अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी 
थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने 
लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में 
नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति 
अभी शेष है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली 
आदिवासी हैं और इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी 
बहुल इलाका है, जिसमें ये आकर नक्सली बने हैं। 
इसलिए इनका सुराग लगा पाना सुरक्षा बलों को 
मुश्किल होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से 
बने मुखिबरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते 
हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मागों, छिपने के स्थलों और 
जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इनकी शक्ति लंबे 
समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। 
हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। 
दरअसल, वनवासियों में अर्बन माओवादी 
नक्सलियों ने भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके 
जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को 
सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह 
सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम 
जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के 
लिए बातचीत के लिए भी आगे आई, लेकिन 
कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू 
में लेने की कोशिशें हई लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं 
रहे | उपाय यह भी हुआ है कि जो नक्सली आदिवासी 


रही। इस कारण भी इस समस्या का 
हल दूर की कौड़ी बना रहा। नक्सली समस्या से 
निपटने के लिए राज्य और केद्र सरकार दावा कर रही 
हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि 
छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए 
जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की 
तस्वीर विकास के मानदंडों को छूती दिख रही है, 
लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या 
पर अंकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि 
इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए 
जाने के प्रमाण भी मिले हैं | बावजूद कांग्रेस के इन्हीं 
नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीत कर आते रहे 
हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2073 में बड़ा 
हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। 
कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरु द्ध 
सलवा जुडूम को 2005में खड़ा किया था। सबसे 
पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकास खंड के 
आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के 
खिलाफ खड़े होने लगे थे।नतीजतन, नक्सलियों की 
महेन्द्र कर्मा से दुशमनी ठन गई। इस हमले में महेंद्र 
कर्मा के साथ पूर्व केद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, प्रदेश 
कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और 
हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन 
कांग्रेस ने 2048 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई 
शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों 
पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। 2023के 
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा 
अब सत्ता में है। उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए 
का सिलसिला चल रहा है। 


च्त््ञब्याऊ ब्त्नाज्डााड्ड बा 


पिछले चुनावी नतीजों से आप और कांग्रेस, दोनों ने सबक सीखा 
है। कभी कांग्रेस समेत तमाम दलों को भ्रष्ट बताने वाली आप को 
समझ में आ गया है कि अन्य गैर-भाजपाई दलों को साथ लिए बिना 
राष्ट्रीय राजनीति संभव नहीं, तो विपक्ष भी समझ गया है कि दिल्‍ली 
और पंजाब में प्रचंड बहुमत वाले दल को नजरअंदाज करना 
समझदारी नहीं है। पिछले साल विपक्षी दलों के 'इंडिया' ब्लॉक के 
बैनर तले एकजुट होने का ही परिणाम रहा कि 2044 और 209 
में अकेले दम बहुमत हासिल करने वाली भाजपा आज बहुमत के 
लिए तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड व लोक जनशक्ति पार्टी 
पर निर्भर हो गई है। इस बीच विपक्षी नेताओं, खासकर मुख्यमंत्रियों 
के विरुद्ध ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्ष की मुश्किलें 
भी बढ़ीं। कथित शराब नीति घोटाले में पहले उप-मुख्यमंत्री मनीष 
सिसोदिया, तो फिर सांसद संजय सिंह और मुख्यमंत्री केजरीवाल 
भी गिरफ्तार हुए। बेशक तीनों अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं, 
पर केजरीवाल की छवि पर भाजपा को सवालिया निशान लगाने का 
मौका मिल गया है। आप ने दिल्ली में पानी, बिजली, शिक्षा और 
स्वास्थ्य संबंधी चुनावी वायदों को पूरा किया है, पर उसकी सबसे 
बड़ी ताकत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष है। ऐसे में, शराब घोटाले के 
आरोपों के दाग के साथ विधानसभा चुनाव में जाने का जोखिम 
केजरीवाल सरीखे चतुर राजनेता क्यों उठाएंगे? यह सामान्य बात 
है कि लोकतंत्र के नाम पर अपनी सुविधानुसार राजनेता जनता की 
अदालत की आड़ लेते रहे हैं। आश्चर्य नहीं, केजरीवाल ने दिल्‍ली 
के मतदाताओं से 'ईमानदारी का प्रमाणपत्र मांगने का दांव चलकर 
विरोधियों, खासकर भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है।जेल 
जाने के बावजूद दिल्ली में उनके सबसे लोकप्रिय राजनीतिक चेहरा 
होने से शायद ही कोई इनकार करेगा। अतः सीटें घटने की आशंका 
है, पर दिल्‍ली विधानसभा चुनाव में आप की जीत की संभावना से 


इनकार नहीं किया जा सकता। 

ध्यान रहे, किसी भी पद त्यागी के प्रति भारतीय जनमानस अति 
अनुरागी रहा है। हर राज्य में ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने पद छोड़कर 
अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया है। जेपी, बाल ठाकरे से लेकर 
सोनिया गांधी तक ऐसे कद्दावर नेताओं के अनेक उदाहरण हैं। 
केजरीवाल भी रोजमर्रा के सरकारी कामकाज से दूर रहकर अपने 
राजनीतिक कद को बढ़ाने पर जोर लगाएंगे। किसी भी राज्य में अपनी 
या विपक्ष की जीत को नैतिक विजय बताते हुए आक्रामक केजरीवाल 


का कोई अन्य नेता मुख्यमंत्री पद संभालेगा। जाहिर है, अनेक सवाल 
सियासी गलियारों में गूंजने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 
इससे आम आदमी पार्टी, दिल्ली, विपक्ष और देश की राजनीति पर 
क्या असर होगा? 

यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री 
पद से इस्तीफा देने का ख्याल शराब नीति घोटाले में लगभग 477 
दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद क्यों आया? उनके विरोधी तो 
इस्तीफे की मांग गिरफ्तारी के समय से करते रहे हैं। कुछ लोग तो 


जाहिर है, अनेक सवाल सियासी गलियारों में गूंजने लगे हैं। सबसे बड़ा 
सवाल तो यही हे कि इससे आम आदमी पार्टी, दिल्ली, विपक्ष ओर देश की 
राजनीति पर क्या असर होगा? यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि 
केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ख्याल शराब नीति 
घोटाले में लगभग 77 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद क्यों आया? 


ठहरी हुई आप को राष्ट्रीय राजनीति में गति देना चाहेंगे। हालांकि, 
उनकी राह आसान नहीं है। तेरह सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय से 
जमानत पाने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद 
से इस्तीफा देने का इरादा जताकर सबको चौंका दिया है। इस्तीफा 
देने के लिए उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत और उस 
पर जश्न के चार दिन बाद का समय चुना। उन्होंने घोषणा की है कि 
वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और जब तक दिल्‍ली के मतदाता 
चुनावी जनादेश के जरिये उन्हें ईमानदार नहीं मान लेते, तब तक 
दोबारा पद नहीं संभालेंगे। वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड 
के साथ दिल्ली में भी नवंबर में चुनाव कराए जाएं। तब तक आप 


इसके लिए अदालत तक गए, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी। अब 
इस्तीफे का निर्णय केजरीवाल ने परिस्थितियों, चुनौतियों और 
संभावनाओं पर सोच-विचार करके ही लिया है। जमानत तो मिल 
गई, पर मुकदमा लंबा चलेगा। दूसरी बात, आप और कांग्रेस में 
गठबंधन के बावजूद दिल्ली में लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी 
बार भाजपा का सभी सात सीटें जीत जाना बताता है कि गिरफ्तारी 
से केजरीवाल को ज्यादा सहानुभूति नहीं मिली है। मतलब, उनकी 
पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है। अब केजरीवाल पदमुक्त 
होकर ज्यादा मेहनत करने की स्थिति में होंगे। जब न सिफ केजरीवाल 
के गृह राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में भी 


ज्ञान्न्- नशा खे स्थो बन्दिनं तान्का> न्ाजामा मिलने 


अगले साल फरवरी में ही चुनाव होंगे, तब पार्टी को आक्रामक 
रणनीति और नए मुद्दों-नारों की दरकार है। लोकसभा चुनाव के 
नतीजे आप की सीमाएं उजागर कर रहे हैं। फिर भी पंजाब में प्रचंड 
बहुमत तथा गुजरात, गोवा जैसे सुदूर राज्यों में भी पैर जमाने की 
कोशिश से उसे गठन के दस साल के अंदर ही राष्ट्रीय दल का दर्जा 
मिल चुका है। बातचीत के बावजूद कांग्रेस ने हरियाणा में आप से 
गठबंधन नहीं किया है केजरीवाल के नए तेवर के बाद क्या कांग्रेस 
पुनर्विचार करेगी, क्योंकि उसे वैसा ही "रिटर्न गिफ्ट' दिल्‍ली 
विधानसभा चुनाव में मिलेगा? महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप 
मोलभाव करेगी, क्योंकि केजरीवाल विपक्ष के लिए स्टार प्रचारक 
हो सकते हैं, पर उससे पहले केजरीवाल को कुछ असहज कसौटियों 
से गुजरना होगा। मसलन, नया मुख्यमंत्री आतिशी बनीं। उनके 
विश्वस्त मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि वह भी नए जनादेश के 
बाद ही कोई पद लेंगे। ऐसे में, केजरीवाल के सामने दो उदाहरण हैं 
और उनके जोखिम भी चारा घोटाले जेल जाने पर बिहार में लालू 
यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाया था, पर उसके बाद 
उनकी पार्टी खुद जनादेश नहीं पा सकी है। मनी लांड़्िंग में जेल जाने 
पर हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ आदिवासी नेता 
चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाया, पर जमानत मिलने पर पद वापस 
लिया, तो चंपाई बगावत कर भाजपाई हो गए। इधर, केजरीवाल के 
जेल जाने पर उनकी पत्नी सुनीता सक्रिय नजर आई, पर राजनीतिक 
समझ कहती है कि चंद महीने के लिए पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का 
जोखिम केजरीवाल नहीं उठाएंगे। यहां वह यह भी याद रखेंगे कि 
नए जनादेश के बावजूद उन पर सर्वोच्च न्यायालय की जमानत 
संबंधी शर्त लागू रहेगी। सशर्त पद संभालने के बजाय उन्होंने अगर 
खुली राजनीति का रास्ता चुन लिया है, तो तय मानिए, आगामी चुनावी 
लड़ाइयां रोचक हो गई हैं। 


सामने जंगल जलाया जा रहा था 
गाड़ी से एनाउंस करवाया जा रहा था 
वन महोत्सव के लिए सब को बुलाया जा रहा था 


किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का आगाज 
7998 में किसानों को उनकी जोत के आधार पर देने 
की शुरुआत की गई थी ताकि किसानों को नीज, 
उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने में आसानी हो। 
२००४ में किसानों की निवेश-ऋण जरूरत संबंध और 
गैर-कृषि गतिविधियों को इससे जोड़ा गया।इस योजना 
को मिली अपार सफलता के कारण पांच राज्यों में कि- 
सान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि केसीसी 
की सुविधा से वंचित किसान इस सुविधा का लाभ ले 
सकें | किसान और उनकी जमीन को तीन सालों के 
अंदर डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए 
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्कर (डीपीआई ) कृषि क्षेत्र 
में लागू किया जाएगा । डीपी आई एक भौतिक नेटवर्क 
का निर्माण करता है जो लोगों के एक-दूसरे से जुड़ने 
तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंच 
के लिए जरूरी है। 

इस संकल्पना को केद्र सरकार राज्य सरकारों के 
साथमिल कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी चला 
रही है लेकिन इस संकल्पना को जमीन पर उतारने का 
प्रस्ताव है। नेशनल को-ऑपरेशन पॉलिसी से बैंकों 
के लिए को-ओपरेटिव सोसाइटी के साथ ऋण करार 
करने के लिए अवसर बढ़ेंगे। मामले में बैंक एफपीओ, 
को-ऑपरेटिव सोसाइटी और एग्री स्टार्टअप्स के साथ 
ह करके एग्री लोन के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते 

। 

बैंक द्वारा इनके साथ करार करने या पार्टनरशिप 
करने से बैंकों को किसानों के कैश फ्लो को समझने 
में मददमिलेगी।इससे किसान हॉर्टिकल्चर और दूसरी 
अन्य कैश क्रॉप का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे 


क्योंकि अभी भी भारतीय किसान पारंपरिक तरीके से 
खेती-किसानी कर रहे हैं। 

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बजट में कृषि 
एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए .52 लाख करोड़ रुपए का 
प्रावधान किया गया है जिसमें से 60 हजार करोड़ 
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित 
किए गए हैं लेकिन इसके साथ ही सरकार ने अप्रत्यक्ष 
रूप से कई ऐसे प्रावधान भी किए हैं जिनसे ग्रामीण 
क्षेत्र में विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। छह करोड़ 
किसान और उनकी जमीन को लैंड़ रजिस्ट्री के दायरे 
में लाने की घोषणा बजट में की गई है जिससे भूमि की 
पहचान संख्या के साथ-साथ सर्वे, जीआईएस मैपिंग, 
डिजिटलीकरण मालिकाना हक और किसानों का 
रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इससे किसानों को लोन 
के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने 
में आसानी होगी। 

बायो रिसर्च के अनेक फायदे है,जैसे इससे 

कीटनाशकों के उपयोग में कमी आएगी, मिट्टी का 
कटाव कम होगा, पशुओं के अपशिष्ट का खाद के रूप 
में खेतों में इस्तेमाल किया जा सकेगा आदि | इसलिए. 
बजट में दस हजार बायो रिसर्च सेंटर स्थापित करने 
का भी प्रस्ताव किया गया है। आगामी दो साल में एक 
करोड़ किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेंगे 
जिनको ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन भी की जाएगी। 

कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, 
रोजगार सृजन, बिजली आदि को बजटीय सहायता 
उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो सकता है। 
इसलिए बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए 86 हजार करोड़ 


रुपए का प्रावधान किया गया है जिसके तहत प्रत्येक 
परिवार के oi शल श्रमदान करने के इच्छुक वयस्क 
सदस्यों को सौ दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया 
जाएगा। भारत में अभी भी खेती-किसानी मानसून के 
भरोसे की जाती है। कहीं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध 
है, तो कहीं नहीं। वहीं किसानों की फसल कभी बाढ़ 
से बर्बाद हो जाती है तो कभी सूखे से। ऐसे में फसल 
बीमा का महव बढ़ जाता है। बीमा किसान के लिए 
मुश्किल में संजीवनी का काम करता है। केसीसी कि- 
सानों की फसलों का बीमा बैंक करवाती है लेकिन 
जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं लिया है उन्हें अपनी फसलों 
का स्वयं बीमा करवाना पड़ता है। संकट में किसान 
आर्थिक मुसीबतों का सामना नहीं करें इसके लिए 
फसल बीमा योजना मद में सरकार ने 4600 करोड़ 
रुपए का प्रावधान किया है। 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी ) 
योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 
(केवीआईंसी ) के माध्यम से किया जा रहा है, जो 
राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता 


। 

पीएमईजीपी की शुरूआत 2008 में प्रधानमंत्री 
रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 
को मिला कर की गई थी। इस योजना की निगरानी 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय 
करता है। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार से जुड़े नये 
उपक्रमों लघु उद्यमों और परियोजनाओं को बढ़ावा 
देकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर 
सृजित करना और लोगों को आर्थिक रूप से 
आत्मनिर्भर बना कर ग्रामीण युवाओं का पलायन 


रोकना है। योजना को सशक्त बनाने के लिए 2300 
करोड़ का प्रावधान बजट है। 

वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 
ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आगाज किया था 
जिसके तहत गांव की कच्ची सड़कों को शहरों की 
पक्की सड़कों से जोड़ा गया। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण 
सड़क योजना के तहत छोटे एवं बड़े गांवों को शहरों 
की पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है और इसे 
मूर्त रूप देने के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का 
प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 
के तहत असंगठित क्षेत्र के शिल्पकारों और कारीगरों 
को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक 
उन्हें वित्त पोषण कर रहे हैं ताकि उन्हें मुख्यधारा में 
लाया जा सके। इस मद के लिए 4800 करोड़ का 
प्रावधान किया गया है । उत्पादकता बढ़ाने के लिए कि- 
सान खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसानों की 
आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इसलिए कि- 
सानों को आर्थिक रूप से राहत देने के लिए यूरिया 
को खरीद में सरकार ने .9 लाख करोड़ सब्सिडी 
देने का प्रस्ताव किया है। आज भी हमारे देश में 
आबादी के बड़े हिस्से को दो वक्त का भोजन नहीं 
मिल पाता। 

कोई भूखा नहीं रहे इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब 
कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लिए 
बजट में 2.05 लाख करोड़ रोपये का प्रावधान किया 
गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की निरंतरता को जारी 
रखने के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे-सड़क, 
बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि की आपूर्ति 
को सुनिश्चित करना जरूरी है। 


मुख्य अतिथि पेड़ों के महत्व पर बोल रहे थे 
और सामने जंगल जलाया जा रहा था 
पुलिस अधिकारी रिश्वतखोरी बुरी बात है 
हाल में बैठे सभी लोगों को समझा रहे थे 
आधे घंटे के बाद थाने में पकड़े गए 
पच्चास हजार की रिश्वत खा रहे थे 
सूखा पड़ा था गरीब दाने दाने को मोहताज था 
लोगों में पांच पांच किलो अनाज बांटा जा रहा था 
रूखी सूखी भी नहीं मिल रही थी गांव वालों को 
सरपंच का कुत्ता सोफे पर बैठ कर बिस्कुट खा रहा था 
गरीब पानी को तरस रहा था 
नल में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा था 
अफसर की कोठी में धुल रही थी गाड़ियां 
और खुल कर क्यारियों में बहाया जा रहा था 
दफ़्तर के बाबू को सब खबर थी 
साहब क्या क्या क्या हैं करते 
बहती गंगा में वह भी हाथ धो लेता था 
चुप रहते थे पोल खुल जाने से वह भी थे डरते 
सड़कों पर टोल प्लाजा लगाया जा रहा था 
बहुत खर्च हुआ सड़क पर यह बताया था जा रहा 
जनता का जूता चल रहा था जनता के सिर पर ठकाठक 
एक करोड़ खर्च कर दस करोड़ कमाया जा रहा था 
बेटियों को बचाना है यह नारा लगाया जा रहा था 
हॉस्पिटल के सभागार में सबको यह समझाया जा रहा था 
ऑपरेशन थियेटर में हो रहा था लिंग परीक्षण 
गर्भपात करके बेटी को कोख से मिटाया जा रहा था 
रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


ससाना न्को साशान्त> कष्षिनीकजि नाजा स्ुष्पारिष्णामा 


कृषि उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश द्वारा एक रोड 
मैप निर्धारित कर मॉडल बनाने का काम किय गया है। 
एक सुदृढ़ और विकासपरक नीति के चलते उत्तर प्रदेश 
से कृषि उत्पादों का निर्यात काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले 
वर्ष पुनी देश में पांचवें स्थान पर था लेकिन अपने संसाधनों 
को बेहतर बनाकर व सही दिशा में प्रयासों के बल पर 
पहली बार इस वर्ष तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब 
कृषि निर्मात के क्षेत्र में सिर्फ उत्तर प्रदेश से आगे महाराष्ट्र 
और गुजरात हैं । पिछले एक वर्ष में कृषि निर्यात के क्षेत्र में 
उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से 
अधिक की अतिरिक्त वृद्धि मिली है। इस प्रकार प्रदेश के 
निर्यात मूल्य में 5.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले 
वर्ष प्रदेश से 76,997.45 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों 
का निर्यात किया गया था. जो 2023-24 में बढ़कर 
22.528.56 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसमें सबसे 
अधिक फल एवं सब्जियों के नियांत में 475 प्रतिशत एवं 
गेहं के निचांत में 744.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई 
है. जबकि कुछ अन्य कृषि उत्पाद जैसे प्रसंस्कृत फलों के 
निर्यात में 44.45 प्रतिशत तथा फ्लोरीकल्चर के निचांत 
में 37.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्रीअन्न (मोटा 
अनाज) के निर्यात में 36.05 प्रतिशत, बासमती चावल 
में 33.63 प्रतिशत, आम के निर्यात में 28.54 की वृद्धि 
हुई है।इधर मोटा अनाज अर्थात श्री अन्न की पश्चिमी देशों 
में जबरदस्त नांग बढी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न 
देशों को अपने अधिकारी भेजकर न सिर्फ वहां से 
इंवेस्टमेंट प्राप्त करने का प्रयास किया है, बल्कि उत्पादों 
के लिए मार्केट भी तलाश किया है।विदेश मांगों के अनुरूप 


प्रदेश में बेहतर क्वालिटी के उत्पाद तैयार करने पर राज्य 
सरकार द्वारा विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने के कारण भी 
यह सफलता हासिल हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताजी और 
उच्च गुणवत्ता की सब्जियां एवं आम वाराणसी पैल हाउस 
के माध्यम से लंदन समेत यूरोप के अन्य देशों को निपात 
शुरू किया गया है। वाराणसी हवाई अड्डे से सीधे दुबई में 
खाड़ी के अन्य देशों को भी सब्जियां व अन्य फल भेजे 
जाने लगे हैं। चंदौली से काला चावल ऑस्ट्रेलिया को 
निर्यात किया गया है, जबकि वाराणसी से कतर को तथा 
मिजार्पुर से सेनेगल को चावल का निर्यात किया जा रहा 
है। बलिया भदोही, प्रयागराज अयोध्या लखनऊ से हरी 
मिर्च एवं अन्य ताब्बी सब्जियां. मेर, रामपुर सहारनपुर 
और लखनऊ से आम फरुर्खांबाद व आगरा से आलु, 
बागपत से शब्द, कानपुर से मुंगफली, बिजनौर से खाड़ी 
देशों को गुड़ तथा हाथरस से न्यूजीलैंड को मक्खन का 
बड़े पेमाने पर निर्यात किया जा रहा है। इन नियातों को 
बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण 
के लिए ग्रामीण गोदामों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे 
हैं, साइलो स्थापित किए जा रहे है। अगले धर्म से जेवर 
में एयरपोर्ट शुरू हो जाने के वाद कृषि निर्यात में और 
अधिक वृद्धि होगी। असल में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह 
कृषि उत्पादों के निर्यात में प्रगति लाई है उस मॉडल को 
अपनाकर देश के अन्य राज्यों में भी प्रगति लाई जा सकती 
है।यह सब भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई एक सशक्त 
कृषि निर्यात नीति की बदौलत हो पाया है। भारत सरकार 
ने कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि लाने के उद्देश्य से मजबूत 
निषांत क्षमता वाले 50 कृषि उत्पादों के लिए एक सशक्त 


अनियोजित ओर अवेज्ञानिक ढंग से 
विकसित किया गया पर्यटन अस्वीकार्य 


उत्तराखंड देवभूमि है, जहां चार धामों का समावेश है। आदिगुरु शंकराचार्य ने देश को एक सूत्र में पिरोने के 
लिए इस अंचल में चार धामों की महत्ता को स्वीकार किया था। बद्रीनाथ मंदिर में दक्षिण भारत के पुजारी है और 
यह व्यवस्था आदिगुरु शंकराचार्य हो कर गए थे। निश्चय हो इसके पीछे मानव धर्म सेवा का भाव रहा होगा, लेकिन 
आज जिस तरह से बड़ी संख्या में पटकों और तीर्थ यात्रियों ने उत्तराखंड के माहौल और यहां के पर्यावरण को 
बिगाड़ रखा है वैसा आदि गुरु शंकराचार्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चार थाम ही नही बल्कि हिल स्टेशन 
नैनीताल, मसूरी सहित देहरादून हरिद्वार आदि क्षेत्रों में अति पर्यटन की संस्कृति ने कई तरह के विनाश को न्यौता 
दिया है। अकेले अगर बात नैनीताल की करें तो यह अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहां निरंतर हो रहे भूस्खलन इस 
संवेदनाशीलता को दशातें हैं, पर इसकी चिंता किसी को नहीं है। यहां पर्यटन की चिंता में होटलों के जंगल उग 


पर्यटन की यह संस्कृति भले ही विकास 
की झलक दिखलाए, लेकिन न्यौता यह 
विनाश को ही है। विकास जरूरी है. पर यह 
सोचना भी जरूरी है कि किस कीमत पर 
मौजूदा दौर में पहाड़ में विकास के कार्यक्रम 
का जो दौर चल रहा है, उसके पीछे पहाड़ 
के लोगों का हित चिंतन नहीं, बल्कि पर्यटकों 
को सुविधा मुहैया कराने का भाव ज्यादा है। 
यह सही है कि पर्यटन पहाड़ की आर्थिक 
स्थिति के लिए जरूरी है, लेकिन अनियोजित 
और अवैज्ञानिक ढंग से विकसित किया गया 
पर्यटन स्वीकार नहीं है। 


आए है बाहरी लोग यहां जमीनों की खरीद फरोख्त में लगे 
हैं। जाहिर है मानव अपने स्वार्थ और अज्ञानवश अपनी स्वयं 
की कब खोदे जा रहा है। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा मार्ग 
पर जैली गंदगी और गड़बड़ी पर्यटकों ने फैलाई है वैसी दुनिया 
में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जितनी तेजी से यहां मानव 
का आगमन बढ़ा है उसी तेजी से यहां आपदाएं भी बढ़ रही 
हैं। हिमालय क्षेत्र में यात्रा के संदर्भ में तीर्थाटन और पर्यटन 
दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 
तो बंटने में जहां आस्था और आध्यात्मिकता का समावेश 
है वहीं पर्यटन मौज मस्ती और चुनककड़ी का प्रतीक है। 
दोनों अलग हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़कर नहीं देखा 
जा सकता है। पर्यटन में एक तरह का उन्माद है घटन 
आत्मकेंद्रित है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में पान और 


तीर्थाटन को एक ही चश्मे की नजरों से देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से चार धाम की यात्रा पर पर्यटकों की 
संख्या में अत्यधिक इजाफा हुआ है । रात-दिन गाड़ियों का शोर, होटलों में आपाधापी, सड़क बनाने के लिए विस 
फोटकों का इस्तेमाल और पर्यटकों के लिए अनुकूल चीजे परोसने की रुचि ने पहाड़ को प्राकृतिक संरचना और 
मैच विविधता को नुकसान पहुंचाया है। जैवविविधता के नष्ट होने से यहां मौसम परिवर्तन देखा गया है। कहीं बर्फ 
कम गिरती है तो कहीं अतिवृष्टि होती है। इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब ओम पर्वत से बर्फ पूरी 
तरह से गायब हो गई थी। इधर भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ी है और पहाड़ पहले से ज्यादा दरकने लगे हैं। 
शिबालिक पर्वतमालाओं में सदियों से भूस्खलन का विनाशकारी सिलसिला चला आ रहा है। यह स्खलन प्राकृतिक 
आपदा तो है ही, लेकिन भूमि कटाव और निजी स्वार्थ में लिप्त इस क्षेत्र में किया गया वन दोहन भी इसके लिए 
जिम्मेदार है। तरीय सड़के काट देने का प्रभाव पर्वतमालाओं को झेलना ही पड़ता है । नतीजा प्रकृति का मृत्यु तांडव, 
लेकिन सरकार तो यात्रियों की संख्या बढ़ने से खुश है और उसने कभी भी पर्यटन और ती घाटन में भेद करने की 
कोशिश नहीं की। आने वाले विनाशकारी कल के बारे में सोचने का समय किसी के पास नहीं है। आज केवल पैसा 
कमाना है, यात्रियों की बढ़ती संख्या देखकर खुश होना है। क्या खोकर क्या पाया को सोचने वाले सोचेंगे। सत्तर 
अल्सी के दशक तक यात्री ज्यादातर पैदल ही चारधामो की यात्रा करते थे तब अधिकांश सड़कें नहीं बनी थीं और 


कई दिनों में यात्रा पूरी होती थी।तीर्थ यात्री अपने साथ चना, चबाना, 
हंडिया में खिचड़ी उबालकर खा लेते थे। तब तीर्थ यात्रा का मतलब ps 


आदि रखते थे तथा जहां भी वे रुकते थे. 
यात्रा था, पर आज तो अपनी गाड़ी 


में आइए, हेलीकॉप्टर में वैतिए और पहुंच जाइए केदारनाथ या हेमकुंड यात्रा सुगम हो गई है तो तीर्थाटन के मतलब 
भी बदल गए हैं। पर्यटन की यह संस्कृति भले ही विकास की झलक दिखलाए, लेकिन न्यौता यह विनाश को ही 
है।विकास जरूरी है. पर यह सोचना भी जरूरी है कि किस कीमत पर मौजूदा दौर में पहाड़ में विकास के कार्यक्रम 
का जो दौर चल रहा है, उसके पीछे पहाड़ के लोगों का हित चिंतन नहीं, बल्कि पर्यटकों को सुविधा मुहैया कराने 
का भाव ज्यादा है। यह सही है कि पर्यटन पहाड़ की आर्थिक स्थिति के लिए जरूरी है, लेकिन अनियोजित और 
अवैज्ञानिक ढंग से विकसित किया गया पर्यटन स्वीकार नहीं है।यह किसी न किसी रूप में पहाड़ को नुकसान ही 
पहुंचा रहा है। दरअसल विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाकर ही पर्यटन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। 


नीति बनाई है। नियांतकों को तकनीकी और व्यावसायिक 
रूप से सक्षम और सशक्त बनाने के लिए कृषि उत्पादों के 
परीक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 220 
प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की है। इतना ही नहीं 
वियतनाम, अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल संयुक्त अरब 
अमीरात, ईरान सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, 
सिंगापुर, चीन, जापान और अजेंटीना आदि देशों के 
भारतीय दूतावासों में कृषि प्रकोष्ठं की स्थापना भी की है। 
सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के 
उद्देश्य से बनाई गई कृषि निर्यात नीति का मुखर उद्देश्य 
कृषि निचात वास्केट और नियात क्षेत्रों में विविधता लाना, 
उच्च मूल्यवर्धित कृषि निचात को बढ़ावा देना, स्वदेशी, 
जैविक, पारंपरिक और गैर- पारंपरिक कृषि उत्पादों के 
निचात को बढावा देना, बाजार तक पहुंच बनाने के लिए 
एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना और किसानों को विदेशी 
बाजार में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना 
है। इन सबके चलते अप्रैल-नवंबर 2025 की अवधि में 
कई प्रमुख वस्तुओं के निर्यात ने पिछले वर्ष की तुलना में 
पर्याप्त वृद्धि देखी गई। भारत द्वारा पिछले वर्ष के 02 देशों 
की तुलना में आज 77 देशों को कृषि उत्पादों का नियत 
किया जा रहा है | स्वतंत्रता प्राप्ति काल से लेकर 4980 के 
दशक तक भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था 
और यह एक प्रमुख खाद्यान्न आयातक देश के रूप में जाना 
जाता था परंतु हरित क्रांति के बाद स्थिति पलट सी गई है। 
भारत अब आयातक से अन्नदाता और निचांतक बन गया 
है। भारत के निनांत में कृषि उपजों का हिस्सा निरंतर बढ़ 
रहा है। भारत का कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध 


उत्पाद समुद्री उत्पाद डेयरी उत्पाद और कपड़ा और संबद्ध 
उत्पादों का निर्यात करता है। चावल भारत से सबसे अधिक 
निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है। वर्ष 2024 में 
चावल और समुद्री उत्पादों का कृषि निचांत में 35 प्रतिशत 
हिस्सा थ जनवरी 2024 तक भारत के कृषि उत्पादों के 
सबसे बड़े आयातक देश अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब 
अमीरात, बांग्लादेश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 4.20 
बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारतीय कृषि उत्पादों का 
सबसे बड़ा आयातक देश है, जिसकी कुल नियत में 40.39 
प्रतिशत भागीदारी थी। भारत ने वर्ष 2023 में कृषि उत्पादों 
में दुनिया के आइनें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी 
स्थिति बनाए रखी है। हालांकि इस वर्ष भारत के नियांत में 
गिरावट का कारण भू-राजनीतिक समस्या उदाहरण स्वरूप 
लाल सागर संबट और रूस-यूक्रन युद्ध को माना जा सकता 
है, जिसने वैश्विक व्यापर को प्रभावित किया। इसके 
अतिरिक्त, भारत ने गेहूं, गैर बासमती चावल और चीनी पर 
निर्यात प्रतिबंध लगा दिया, जिससे समग्र रूप से कृषि निर्यात 
में कमी आई है। जिन कृषि उत्पादों के क्षेत्र में अभी निर्यात 
वृद्धि की संभावनाएं हैं, उनमें पशुपालन, डेयरी, फिशरीज 
और बागवानी का क्षेत्र है। बागवानी का क्षेत्र पूरी तरह से 
खुला पड़ा हुआ है। हरित क्रांति की सफलता के बाद ग्रीन 
रिवोल्यूशन प्लस की बात चल रही है, जो बागबानी से संबंधित 
है। भारत के पास अंगूर और केलो के निर्यात में बड़े लक्ष्य प्राप्त 
करने के पर्याप्त अवसर है। 2023-24 में देश ने 44.74 करोड़ 
डॉलर के चार लाख टन अंगूर का निर्यात किया ऐसा सब कुछ 
विश्वसनीय कोल्ड चेन के साथ ट्रेसेबिलिटी के सिस्टम से यह 
संभव हो सका | इसके अतिरिक्त जिना उत्पादों में हम वैश्विक 


रूप से अन्य देशों के प्रतिस्पर्धी हैं, उनको मजबूत बनाने के 
लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाना आवश्यक है। हालांकि 
भले ही फसल में विविधता लाने के प्रयास सफल हो जाएं, फिर 
भी चावल उत्पादन और निर्यात घटने की संभावना नहीं है, 
क्योंकि यह किसानों के लिए लाभकारी है और पश्चिम एशिया 
चूके तथा अमेरिका में इसकी काफी ज्यादा मांग भी है। इसके 
लिए यूरोप और अमेरिका में जिन कीटनाशकों की मंजुरी नहीं 
हैं, उनके प्रयोग पर रोक लगानी होगी । यूरोपीय यूनियन ने अभी 
तक बासमती चावल को जीआई उत्पाद के रूप मान्यता नहीं 
दी है।इससे इसकी अनूठी पहचान, प्रीमियम स्टेटस और बाजार 
मूल्य पर विपरीत असर पड़ता है। गत वर्ष कम निर्यात का कारण 
गैर बासमती सफेद चावल और टूटे वालों पर प्रतिबंध लगाना 
भी था, जो मुख्य रूप से अफ्रीका को निर्यात किया जाता है। 
मसालों के नियत से देश को 2023-24 में 4.5 अरब डॉलर 
की कमाई हुई, लेकिन कीटनाशक अवशेषों, माइक्रोबॉयल 
प्रदूषण और शुद्धता के सख्त वैश्विक मानकों के कारण यह 
और ज्यादा चुनोतीपूर्ण होता जा रहा है। मई 2024 में हांगकांग, 
सिंगापुर और नेपाल ने प्रतिष्ठित भारतीय कंपनियों से मसाले 
आयात करने पर रोक लगा दी थे, क्योंकि उनमें एथिलीन 
ऑक्साइड की मात्रा सीमा से अधिक श्री विश्व में प्रसंस्कृत 
के नियत में भारत का हिस्सा इस समय मात्र 4-2 प्रतिशत 
| 

सरकार को इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करते 
हुए विकसित बाजारों में मजबूत ब्रांडिंग अभियान चलाने की 
दिशा में काम कर रही हैं। इसके अंतर्गत भारतीय उत्पादों की 
विविधता और उनकी गैर जीएनओ (जेनेटिक रूप से संशोधित 
अगिनिज्म) क्वालिटी पर जोर दिया जा रहा है। 


एक देश-एक चुनाव की राह में मुश्किलें 


चुनाव आयोग के पास बमुश्किल 300 कर्मचारियों की फौज है, 
इसलिए चुनाव के समय दिन-रात काम करना उनकी मजबूरी बन 
जाती है।जब कोई कर्मचारी साल भर दिन-रात काम करेगा, तो उसमें 


एक देश, एक चुनाव की उम्मीद साल 2045 में 
फिर से जगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा 
में आगे बढ़ने का भरोसा दिया। आज यदि मंत्रिमंडल 
ने इस पर सहमति जताई है, तो इसे सरकार की परीक्षा 
कहेंगे। मगर इस दिशा में मजबूती से तभी बढ़ा जा 
सकेगा, जब संसद से जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम व 
संविधान में संशोधन विधेयक पारित कराया जाएगा 
और यह कोई आसान काम नहीं है दरअसल, लोक- 
सभा और विधानसभा के ही चुनाव एक साथ कराने 
की बात होती, तो जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम और 
संविधान में कुछ संशोधनों से यह काम हो जाता। मगर 
कोविंद समिति की अनुशंसा के मुताबिक, स्थानीय 
निकायों के चुनाव भी दूसरे चरण में 400 दिनों के 
अंदर कराने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जबकि इन 
संस्थाओं के चुनाव राज्य सरकार के अधीन होते हैं। 
पेच यहीं पर फंसेगा। मुमकिन है कि एनडीए समर्थित 
सरकारें तत्काल अपने यहां संशोधन कर लें, लेकिन 
विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारें भी ऐसा करेंगी, इस 
पर संदेह है। यह शक तब और गहरा जाता है, जब 
एक देश, एक चुनाव के विरोध में कांग्रेस, समाजवादी, 
तृणमूल, द्रमुक, आप जैसी करीब 45 पार्टियां खुलकर 
खड़ी हैं। केंद्र सरकार इस मामले में कोई एकतरफा 
कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना राज्यों 
के विशेषाधिकार का हनन होगा और इससे हमारा 
संघीय ढांचा प्रभावित होता है। 

केद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 
की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार 
करते हुए एक देश, एक चुनाव को मंजूर कर लिया 
है।संसद के शीतकालीन सत्र में इस बाबत बिल लाया 
जा सकता है। एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने की 
जरूरत चुनाव आयोग भी काफी पहले से महसूस 
करता रहा है । उसने 982 में तत्कालीन सरकार को 
लिखा भी था कि 4967 के बाद से चुनाव अलग- 
अलग हो रहे हैं, जिसके कारण निरंतर चुनाव की प्र- 
क्रिया चलती रहती है, इसलिए जन- प्रतिनिधित्व 
अधिनियम और संविधान में उचित संशोधन कर लोक- 
सभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने 
की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि, तब इस स- 


_झाव पर राजनीतिक सहमति नहीं बन सकी और 
मामला जस का तस बना रहा। 
चुनाव आयोग एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने 
की जरूरत इसलिए महसूस करता रहा है, क्योंकि 
अभी उसे अनवरत चुनाव संबंधी कामों से जूझना 
पड़ता है। साल 2024 में ही पहले लोकसभा चुनाव 
हुए, अब जम्मू-कश्मीर व हरियाणा में मत डाले जा 
रहे हैं और वर्ष के आखिर में महाराष्ट्र, झारखंड और 
शायद दिल्ली में मतदान होंगे। चुनाव आयोग के पास 
बमुश्किल 300 कर्मचारियों की फौज है, इसलिए 
चुनाव के समय दिन-रात काम करना उनकी मजबूरी 
बन जाती है। जब कोई कर्मचारी साल भर दिन-रात 
काम करेगा, तो उसमें थकान होना स्वाभाविक है। 
इससे गलती होने की आशंका भी बढ़ जाती है, जबकि 
निष्पक्षता चुनाव की बुनियादी शर्तों में एक है। 
चुनाव प्रक्रिया में छोटी से छोटी गलती भी कितनी 
भारी पड़ सकती है, इसे ऑस्ट्रिया के चुनाव से समझ 
सकते हैं। वहां सरकार का कार्यकाल बस खत्म होने 
को था, तो चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू की। 
मत पत्र चिपकाने के लिए उसने जिस गोंद की खरीदारी 
की, उस पर लिखा था कि यह 30 डिग्री सेल्सियस 
तक काम करेगा। मगर जब चुनाव हुए, तो तापमान 
बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ऐन 
चुनाव के समय मत पत्र खुलने लगे। इससे पारदर्शिता 
प्रभावित हुई और चुनाव रद्द करवाने पड़े | चूंकि, 
सरकार के पास बमुश्किल एक महीने का कार्यकाल 
बचा था, इसलिए आयोग के पास संसद में यह 
गुजारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि 
संविधान में संशोधन करके चुनाव का वक्त आगे 
बढ़ाया जाए। स्थिति काफी खराब हो गई थी। अपने 
यहां अब तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, जिसके 
लिए हमें चुनाव आयोग और उनके कर्मियों का 
धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन जब थकान हावी हो 
जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसी चुनौती से पार 
पाने के लिए आयोग 4982 से ही एक साथ चुनाव 
कराने की मांग करता रहा है। यहां चुनाव आयोग की 
टीम बढ़ाने से भी कोई मदद नहीं मिल सकेगी, क्योंकि 
इससे आयोग की पारदर्शिता ही प्रभावित होगी और 


a थकान होना स्वाभाविक है। इससे गलती होने की आशंका भी बढ़ 
जाती है, जबकि निष्पक्षता चुनाव की बुनियादी शर्तों में एक है। 


उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। साफ है, हमें सोच- 
समझकर बढ़ना होगा। यदि कुछ राज्य सरकारें तैयार 
नहीं होती हैं, तो फिर जन- प्रतिनिधित्व अधिनियम 
और संविधान में ऐसे संशोधन करने पडेंगे कि लोकः 
सभा व विधानसभा चुनावों के तत्काल बाद स्थानीय 
निकाय के चुनाव कराने की मजबूरी न रहे । राज्यों को 
इस बाबत सिफ सलाह दी जाए, जिसे मानना या न 
मानना उनका विशेषाधिकार रहे। इसके बाद, 
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ 
कराने के लिए जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए। 
उचित यही है कि संशोधन संबंधी कोई मसौदा बनाते 
समय सभी राजनीतिक दलों को बातचीत की मेज पर 
बिठाया जाए और उनकी चिंताओं व आशंकाओं को 
दूर करते हुए एक देश, एक चुनाव' पर आम सहमति 
बनाई जाए। संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो- 
तिहाई बहुमत जुटाने के वास्ते ऐसा करना अनिवार्य 
होगा। इसके बाद ही ईवीएम की कमी या सुरक्षा बलों 
जैसी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा 
जाए। हालांकि, एक और चुनौती इस राह में है। अब 
जनगणना की कवायद भी शुरू होने वाली है, जिसे 
कोरोना महामारी की वजह से टाल दिया गया था। इसमें 
करीब डेढ़ साल का वक्त लगता है, यानी 2026 तक 
इसके आंकड़े सामने आ सकते हैं। तब हमें इसके 
अनुसार नया परिसीमन भी करना होगा, जिससे दक्षिण 
के राज्यों को नुकसान होने का अंदेशा है और वे इसके 
खिलाफ अभी से लामबंद होने लगे हैं। अगर यह मुद्दा 
जोर पकड़ता है, तब 'एक देश, एक चुनाव पर आगे 
बढ़ना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में, चुनाव आयोग 
को अभी यह सुझाव केद्र सरकार को देना चाहिए कि 
कम से कम एक साल के सभी विधानसभा चुनाव 
साथ-साथ कराए जाएं। इसके लिए किसी संविधान 
संशोधन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आयोग के 
पास छह महीने के अंदर के सभी चुनाव एक साथ 
कराने के अधिकार हैं। इसकी शुरूआत जम्मू- 
कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र व दिल्ली के 
चुनाव एक साथ कराकर की जा सकती थी। मगर ऐसा 
नहीं हो सका। फिर भी, अभी देर नहीं हुई है। कम से 
कम इस पर तो सहमति बनाई ही जा सकती है। 


राजानति कहो राारनेब्त एन उादर्श को उातश्राकञ््ता 


विनेश और बजरंग हरियाणा से हैं, इसलिए इस विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा और 
गरमाएगा, पर खिलाड़ियों के राजनीति में आने का यह पहला मामला नहीं है। हरियाणा में 
ही पिछली बार भाजपा ने तीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को चुनाव लड़वाया था। पहलवान 
बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त हार गए। तीसरे खिलाड़ी संदीप सिंह, जी भारतीय हॉकी 
टीम के कसान भी रहे थे, पेहोवा से जीतकर हरियाणा सरकार में मंत्री बने। महिला कोच 
द्वारा उन पर शोषण के आरोप पर बड़ा हंगामा मचा। तब तो संदीप अपना मंत्री पद बचा ले 
गए, लेकिन इसी साल मार्च में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो उनकी कुर्सी चली गई। अब 
भाजपा ने उन्हें विधानसभा टिकट भी नहीं दिया। 

वैसे अपने देश में और भी कई बड़े खिलाडी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। 
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कतान मोहम्मद अजहरूद्दीन 2009 में मुरादाबाद से कांग्रेस 
सांसद बने। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान से भाजपा 
सांसद ही नहीं, केंद्र सरकार में मंत्री भी बने गौतम गंभीर दिल्‍ली से भाजपा सांसद रहने के 
बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, तो एक और शानदार सलामी बल्लेबाज 
चेतन चौहान भी अमरोहा से भाजपा सांसद रहे थे। अपने 'बोल-बचन' के लिए चर्चित पूर्व 
सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू सांसद और विधायक ही नहीं, पंजाब में मंत्री भी रहे। 
पूर्व भारतीय हॉकी कशान परगट सिंह पंजाब में कांग्रेस के विधायक रहे, तो पैरालंपिक स्वर्ण 
पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया राजस्थान से भाजपा सांसद बने | पिछली बार कांग्रेस के टिकट 
पर दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारे ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह अब 
भाजपा में हैं। असलम शेर खान और दिलीप तिरकी जैसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी 
अतीत में सांसद रह चुके हैं। दो पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान इस बार 
तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। पंजाब की सत्ता 
में आने पर आप ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा सदस्य बनाया है, पर पार्टी के संकट 
काल में सक्रियता तो दूर, वह मौन बने रहे हैं । मतलब, जैसे राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर 


ने अपना कार्यकाल शांति से बिता दिया, ठीक वैसे ही हरभजन करते दिख रहे हैं। 

उधर, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने वन डे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया, पर भाजपा 
की सदस्यता ले ली। उनकी पत्नी रिवाबा गुजरात में भाजपा विधायक हैं। ऐसा पहली बार 
नहीं कि खेल से संन्यास लिए बिना खिलाड़ी राजनीति में आ गया। ओलंपिक पदक जीतने 
वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी 2020 में भाजपाई बन चुकी 
हैं। एथलीट पीटी ऊषा और मुक्केबाज मैरी कॉम भाजपा के पाले में हैं। क्रिकेटर मनोज 
तिवारी ने 2024 में पश्चिम बंगाल में विधायक और मंत्री बनने के बाद 2023 में क्रिकेट को 
अलविदा कहा। मोहम्मद कैफ जब 2044 में कांग्रेस के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा 
चुनाव हारे, तब वह घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे। 

खेल संघों पर काबिज राजनेताओं और उनके परिजनों के चलते खेलों में राजनीति की 
चर्चा अक्सर होती रहती है, मगर विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल 
होने के बाद खिलाड़ियों की राजनीति पर चर्चा गर्म है। ये दोनों पिछले साल भारतीय कुश्ती 
संघ के तत्कालीन अध्यक्ष व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरूद्ध दिल्‍ली में जंतर- 
मंतर पर हुए धरना-प्रदर्शन में अगुवा थे। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के शोषण के 
आरोपों के बीच हुए धरना-प्रदर्शन में तीसरा बड़ा चेहरा ओलंपिक पदक विजेता साक्षी 
मलिक थीं। तब भाजपा से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय कुश्ती संघ पर वर्चस्व 
के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा के सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन पहलवानों 
को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं | खैर, उम्मीद के मुताबिक, कांग्रेस में शामिल होते 
ही विनेश को जुलाना विधानसभा सीट से टिकट मिल गया, जबकि बजरंग ऑल इंडिया 
किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए, तो भाजपा को जवाबी हमले का मौका 
मिल गया है। 

शानदार क्रिकेट कप्तान रहे टाइगर पटौदी 974 में गुड़गांव से लोकसभा चुनाव हारे, 
जबकि भारत के लिए अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच उन्होंने 4975 में खेला। दिलचस्प 


यह भी है कि इंदिरा गांधी द्वारा पूर्व रियासतों के प्रिवीपर्स समाप्त करने के विरोध में विशाल 
हरियाणा पार्टी के टिकट पर गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नवाब पटौदी 997 
में कांग्रेस के टिकट पर भी भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़े, पर हार गए। 

पटौदी, कीतिं, हरभजन और सिद्ध की राजनीति सेवा भावना या विचारधारा के बजाय 
खेल जीवन के ढलान पर लोकप्रियता भुनाने का खेल ज्यादा लगती है, क्योंकि इसमें प्रतिबद्धता 
और निरंतरता नहीं है यही खेल खिलाड़ियों के जरिये राजनीतिक दल भी खेलते आए हैं, 
पर इसके अपवाद भी हैं। सबसे प्रेरक उदाहरण, भारत के पूर्व हॉकी कप्तान जयपाल सिंह 
मुंडा हैं। 3 जनवरी, 903 को खूंटी (झारखंड ) में जन्मे मुंडा असाधारण प्रतिभा के धनी 
थे। आईसीएस बनने वाले वह पहले आदिवासी थे, पर 4934 में इस्तीफा देकर पाना के 
प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में शिक्षक बन गए। आदिवासियों की दशा देखकर 4939 में 
आदिवासी महासभा बनाई, जो आजादी के बाद 4950 में झारखंड पार्टी बन गई। जयपाल 
सिंह संविधान सभा में भी शामिल थे और आदिवासियों को अधिकार दिलाने के मामले में 
उनका बहुत योगदान था। वह तीन बार सांसद भी रहे | वह 928 में एम्सटर्डम ओलंपिक 
में स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। भारतीय टीम उनकी कप्तानी में 47 मैच 
खेली, जिनमें से 76 जीती, जबकि एक ड्रॉ रहा। बीकानेर राज परिवार में जन्मे अंतरराष्ट्रीय 
निशानेबाज कर्णी सिंह तो 952 में निर्दलीय सांसद चुने गए और पांच बार बीकानेर से 
सांसद रहे। ये चंद समर्पित खिलाड़ी राजनेता ऐसे हैं, जिनके राजनीतिक प्रभाव को स्वीकार 
किया जाता है। वास्तव में, आज खिलाडियों और राजनेताओं, दोनों ओर ज्यादा गंभीरता 
की जरूरत है। यह नया दौर है, जरूरत ईमानदार प्रदर्शन की है। खिलाड़ियों को जहां अपने 
व्यक्तिगत एजेंडे के साथ राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो वहीं राजनेताओं की भी खेल 
की दुनिया में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी राजनीति में आए, 
तो सेवा से आदर्श खड़ा करें और अगर कोई राजनेता खेलों की ओर जाए, तो पदक और 
ट्रॉफी दिलाए, तभी सार्थकता है। 


कैसे घैदा डोंठो बिना राजनीतिक ताल्लुक वाले युवा नेता? 


आज देश को ऐसे युवा नेताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता 
है, जो राजनीतिक परिवारों से नहीं आते हैं। भारत को वंशवादी 
राजनीति की बाधाओं से मुक्त होने की जरूरत है। राजनीति और 
शासन में युवाओं की भूमिका है, विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक 
जीवन में भाई-भतीजावाद और वंशवादी उत्तराधिकार द्वारा उत्पन्न 
Fl संबंध में। ऐतिहासिक रूप से, युवा नेतृत्व उद्योग और 

जैसे विभिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है युवा नेता अक्सर 

नवाचार के मामले में सबसे आगे रहे हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी 
में, जहां उनके योगदान ने उद्योगों में क्रांति ला दी है। भारत में, जहां 
आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है, 78वीं लोकसभा में 
निर्वाचित प्रतिनिधियों की औसत आयु 56 वर्ष है, जो युवा 
जनसांख्यिकी और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व करने वालों के 
बीच एक महत्वपूर्ण वियोग को उजागर करती है। भारत को अपने 
मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत बनाने के लिए अपनी युवा 
शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति और लोकतंत्र 
में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। 

भारत की राजनीति को ह्ूयुवा देश, बूढ़े नेताह्न के रूप में परिभाषित 
किया जाता है। भारतीय राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले 
ज्यादातर युवा नेता बड़े राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, 
जो सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली हैं। हालांकि 
मुख्यधारा की लगभग हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक स्टूडेंट 
विंग है, और ये सभी पार्टियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र 
संघ के चुनावों में जोर-शोर से भाग लेती हैं, लेकिन ऐसा कोई 
व्यवस्थित तंत्र मौजूद नहीं है जो छात्र नेताओं को विधायी राजनीति 
में आगे बढ़ने में मदद कर सके और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सके। 
उदाहरण के लिए, 7वीं लोकसभा (209-2024) में 40 वर्ष 
के कम उम्र सांसदों की संख्या महज 72 प्रतिशत है, वहीं स्वतंत्र 
भारत की पहली लोकसभा में 26 प्रतिशत सांसदों की उम्र 40 वर्ष 
से कम थी। 

खासकर, (हर बड़े) चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने 
घोषणापत्रों में युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों शुरू करने 
की बात करती हैं, जिनका अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए 
भारी प्रचार किया जाता है। राजनीतिक संपर्क अभियानों में बड़े पैमाने 
पर युवाओं को शामिल किया जाता है, और राजनीतिक पार्टियां शक्ति 
प्रदर्शन के लिए चुनावी रैलियों में युवाओं की भागीदारी को प्रचारित 
करती हैं। हालांकि, चुनाव के बाद युवाओं के मुद्दे (शिक्षा और 
रोजगार) को तरजीह नहीं दी जाती, जो चुनावी राजनीति में युवाओं 
की कमजोर स्थिति को बताता है क्योंकि उनमें अपनी मांगों को 
मजबूती से रखने की क्षमता नहीं है। यहां तक कि छात्र नेता जब 
विधायी चुनावों में शामिल होते हैं, तो उनके पास राजनीतिक 
सौदेबाजी की ताकत बेहद सीमित होती है। इस तरह से देखें तो यही 
लगता है कि युवाओं की मतदाता भागीदारी अगर कम है तो यह एक 
विचित्र घटना न होकर एक अपेक्षित परिणाम मात्र है। 

भाई-भतीजावाद और वंशवादी राजनीति राजनीतिक पृष्ठभूमि के 
बिना युवा नेताओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं।ये जड़ 
जमाए हुए सिस्टम उभरते नेताओं के लिए हश्यता और प्रभाव प्राप्त 
करने के लिए आवश्यक संसाधनों, अवसरों और प्लेटफामों तक 
पहुँच को सीमित करते हैं। आज देश में बिना किसी राजनीतिक 
विरासत के 4 लाख युवा व्यक्तियों के राजनीति में प्रवेश करने की 


भारत की राजनीति को ह्युवा देश, बूढ़े नेताह्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय 
राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले ज्यादातर युवा नेता बड़े राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक 
रखते हैं, जो सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली हैं। ऐसा कोई व्यवस्थित तंत्र 
मौजूद नहीं है जो छात्र नेताओं को विधायी राजनीति में आगे बढ़ने में मदद कर सके और उन्हें 
मार्गदर्शन प्रदान कर सके | भाई-भतीजावाद और वंशवादी राजनीति राजनीतिक पृष्ठभूमि के 
बिना युवा नेताओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं। ये जड़ जमाए हुए सिस्टम 
उभरते नेताओं के लिए दृश्यता और प्रभाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों, अवसरों 
और प्लेटफार्मो तक पहुँच को सीमित करते हैं। 


संभावना है। हालांकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए, इन 
व्यक्तियों के लिए सही अवसर, मार्गदर्शन और सहायता प्रणाली प्रदान 
करना आवश्यक है। युवा नेताओं को अधिक समावेशी बनाने के 
लिए राजनीतिक संस्कृति को बदलने से स्थापित राजनीतिक वर्ग 
और मतदाताओं दोनों के भीतर मानसिकता में महत्वपूर्ण बदलाव 
आता है। यह परिवर्तन नेताओं की एक नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त 
कर सकता है जो शासन में नए दृष्टिकोण और अभिनव समाधान ला 
सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण प्रौद्योगिकी और व्यापार क्षेत्रों में, युवा 
नेताओं ने गहरा प्रभाव डाला है। लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग और 
एलोन मस्क जैसे लोगों ने कम उम्र में पूरे उद्योगों में क्रांति ला दी है। 
युवा पेशेवरों के वर्चस्व वाले भारत में आईटी उद्योग ने देश को पर्याप्त 
आर्थिक लाभ और वैश्विक मान्यता दिलाई है। इसके विपरीत, बड़ी 
युवा आबादी के बावजूद, राजनीतिक 
परिदृश्य युवा प्रतिनिधित्व में काफी पीछे 
है।यह असमानता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को 
उजागर करती है जहां राजनीतिक नेतृत्व 


वास्तविकताओं के साथ सरेखित करने के लिए सुधार आवश्यक 
है। विभिन्न सरकारी पहलों का उद्देश्य शासन में युवाओं की भागीदारी 
को प्रोत्साहित करना है, जैसे कि राष्ट्रीय युवा संसद योजना और 
राष्ट्रीय युवा नीति। हालाँकि, युवा नेताओं के लिए राजनीति में प्रवेश 
करने के वास्तविक मार्ग बनाने के लिए इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से 
लागू करने और विस्तारित करने की आवश्यकता है | युवा पहल पर 
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत का उद्देश्य राजनीति में आयु भेदभाव 
ह I करना और शासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा 
ना है। 

यूएनडीपी, ओएचसीएचआर और अंतर-संसदीय संघ के बीच 
सहयोग के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रक्रियाओं 
में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास हुए हैं। 'नॉट 


टू यंग टू रन' अभियान राजनीति में युवाओं के सामने आने वाली 
बाधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक पद के लिए 
दौड़ने की आयु कम करने की वकालत करने के लिए एक वैश्विक 
पहल है। इन प्रयासों के बावजूद, दुनिया भर में निर्वाचित विधायकों 
में से 2% से भी कम युवा हैं । इसके लिए आवश्यक है कि पारिवारिक 
संबंधों के बजाय योग्यता के आधार पर सक्षम युवा व्यक्तियों को 
राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें युवा नेताओं 
के लिए अनुभव और मान्यता प्राप्त करने के लिए मंच बनाना शामिल 
हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक दलों की युवा शाखाएँ या मेंटरशिप 
कार्यक्रम। युवा नेताओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अवसर 
प्रदान करने के उद्देश्य से सुधारों को लागू करें, जिनकी राजनीतिक 
पृष्ठभूमि नहीं है। 

इस तरह के सुधारों में युवा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें या 
पार्टियों को युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए प्रोत्साहन 
शामिल हो सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक वर्ग की मानसिकता में 
बदलाव बहुत जरूरी है | युवा प्रतिभाओं का स्वागत करने और उन्हें 
बढ़ावा देने के लिए एक वास्तविक प्रयास की आवश्यकता है, जो 
कि नए दृष्टिकोण और अभिनव विचारों को शासन में ला सकते हैं। 
भारत की राजनीतिक पार्टियों और नीति निमार्ताओं को ऐसे रास्ते 
तलाशने होंगे जिनके जरिए युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके और 
उन्हें देश की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा 
सके | प्रतिनिधित्व के सवाल के अलावा, युवाओं की भागीदारी बढ़ने 
से उनसे जुड़े मुद्दों को भी ज्यादा अहमियत मिलेगी। शिक्षा और 
रोजगार से जुड़ी पारंपरिक चुनौतियों के अलावा, शासन तंत्र को 
युवाओं को प्रभावित करने वाले दूसरे अन्य मुद्दों का भी समाधान 
करना चाहिए। 

चूंकि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां 
आबादी में युवाओं की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। ऐसे में, भारत 
को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और देश की लोकतांत्रिक 
व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसे अपनी युवा शक्ति का भरपूर 
इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति और लोकतंत्र में युवाओं को 
भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तेजी से बदलती दुनिया में युवाओं 
की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के नीति-निमार्ताओं 
को देश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की 
भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ऐसा करके ही भारत अपनी युवा 
आबादी की क्षमता का दोहन कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए 
कि राजनीतिक परिदृश्य देश की 
जनसांख्यिकी का अधिक प्रतिनिधि है 
और भविष्य की चुनौतियों का सामना 
र के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित 


प्रियंका सौरभ / 


आभ्यांतरिक ऊर्जाकि आंदोलन का नेतृत्व करती कजरी 


भारतीय लोक संस्कृति के पावस गीतों में सर्वाधिक 
लोकप्रिय अत्यंत सरस, मृदुल, चित्ताकर्षक और लोक 
मानस में रची-बसी महत्वपूर्ण विधा का नाम है कजरी 
या कजली । मान्यतानुसार त्रिलोकीनाथ की मोक्ष नगरी 
काशी (बनारस), सृष्टि की प्राणधारा, पुराणों की लोक 
माता,त्रिपथगामिनी, मुक्तिदायिनी मां गंगा का तटीय 
कछार और मिजा्पुर में स्थित जागृत स्वरूपा, आद्या 
महाशक्ति मां भगवती विंध्यवासिनी की विंध्याचल 
पर्वतमाला कजली के जन्म स्थल हैं। इसकी उत्पत्ति 
के विषय में यह भी माना जाता है कि प्रतापी और 
प्रतिष्ठित राय गहरवार की मृत्यु पर कजली तृतीया को 
स्त्रियों ने जिन गीतों को गाकर शोक प्रकट किया, वही 
कजली गीत कहलाते हैं। इनमें कोई काव्यात्मक छंद 
का बंधन नहीं होता। स्त्रियों की स्वाभाविक मधुर 
भावना की अभिव्यक्ति ही इसमें रहती है। कजरी, 
कजली, उजली, उजाला, लगनी आदि इसके अनेक 
भेदहैं। पहले कजली 
श्रृंगारपरक होती थी 
परंतु अब पौराणिक, 
राष्ट्रीय भी होने लगी 
है।यह लोक गीत प्रेम 
के संयोगझवियोग का 
सरल सहज एवं 
मर्मस्पर्शी गीत है। 
इसके प्रसार में गांव है| 
की बहू-बेटियों, क 
गायक-गायिकाओं दर 
का अविस्मरणीय योगदान है। विंध्य-काशी के 
सनातनी जहा-जहां गए, उनके मन-मंदिर में बसी 
कजरी भी वहांझवहां गई। धीरे-धीरे इसका विस्तार न 
केवल संपूर्ण भारत में, बल्कि श्रीलंका, तिब्बत, 
नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, 
इंडोनेशिया, मलयेशिया, फिजी मारीशस, सूरीनाम, 
त्रिनिदाद और टोबैगो गुयाना और सुदूर 
ब्रिटेन, अमेरिका, खंस, कनाडा, रूस आदि तक हो 
गया। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी (गंगा दशहरा) के दिन 
अखाड़ों में ढोलक पूजन से कजरी का शुभारंभ होता 
है और अनंत चतुर्दशी को समापन होता है। कजरी 
गीतों की लोकप्रियता का कारण इनका विषय-वैविध्य 
है। ॥कजरी का अर्थ ही है बादल- सावन।इस खास 
मौसम में धान रोपती स्त्रियां हों या पेड़ों की डालियों 
पर झूले झूल रही युवतियां, बारिश के साथ कजरी मन 
को मोह लेती थीं किंतु आज के उपभोक्तावादी और 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में कजरी जैसे मशहूर लोक 
गीत विलुप्ति के कगार पर हैं। नागपंचमी और रक्षाबंधन 
के त्योहार में तो भोजपुरी गायक-गायिकाएं विशेषकर 
बेटियां कजरी गुनगुनाने लगती हैं | पूर्वी उत्तर प्रदेश के 
मिजार्पुर, बनारस, बिहार के बक्सर और अवध की 
कजरी भले ही संपूर्ण भारत के कोने-कोने में पहुंच 


गई है लेकिन पहले की तरह अब गांव भी नहीं रह गए 
हैं। पश्चिम का अंधानुकरण और आधुनिक महानगरों 
की यांत्रिक जीवन शैली गांव में भी तेजी से पसार रही 
है। इसलिए अब कजरी नहीं मनाई जाती है। सावन में 
हरियाली तीज पर्व तो कजरी बिना पूर्ण भी नहीं होता 
था परंतु आज भागमभाग भरे माहौल में कजरी लिखना 
तो दूर, इसको गाने वाले बमुश्किल ही मिल पाएंगे। 

कई लोग तो कजरी का नाम तक नहीं जानते 
जबकि कजरी' की खासियत है कि यह भाइयों में कभी 
मतभेद नहीं आने देती। परिवार को जोड़े रखती है। 
कजरी ही है जो भारत के सामूहिक परिवार की संवेदना 
संवाद और संस्कार का गीत है। इसके प्रत्येक शब्द 
और अंतरे का मायने होता है। इसमें पति-पत्नी के बीच 
प्रेम खासकर पत्नी के प्रेम-विरह और नोकझोंक 
शामिल हैं। अगर लोग कजरी को जीवन में आत्मसात 
कर लें। तो घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। वर्तमान में 
विवाह होते ही भाई 
अलग रहने लगते हैं 
जबकि एक कजरी 
में इसका वर्णन है 
जब भौजाई कहती है 
कि देवर बिन अंगना 
सून लागे राजा। 

कजरी भारतीय 
सभ्यता की वेदश्रुति 
संपूर्ण संस्कृति की 
संरक्षक और राष्ट्र 
को प्रदीप्त करने वाली सुरीली बानगी है। वस्तुतः लोक 
गीत की ऊर्जा यह सीख देती है कि जिस प्रकार भंवरे, 
मधुमक्खियां और हंस सार को ग्रहण करते हैं, उसी 
प्रकार तुम भी अपनी अस्मिता, जड़ों को 
पहचानो,मनुष्यत्व मूल्यों का संरक्षण करो, गुणग्राही 
बन कर जीवन की सहजता, आत्मा का स्वर-संधान 
करो, क्योंकि प्रकृति से बड़ा कोई दर्शन नहीं,वह सदा 
देती है, मनुष्य से कुछ नहीं लेती, यही भारतीय संस्कृति 
की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वास्तव में 
कजरी लोक गीत लोक मानस, लोक चेतना, लोक 
विश्वास,लोक परंपरा की अंतयांत्रा हैं। हमारे यहां 
शरीर को बड़ी शान से जिया गया परंतु महत्व देहयात्रा 
की अपेक्षा अंतर्यात्रा को ही मिला। हमें मानवता को 
पुनर्जीवित करना है तो कजरी जैसे लोक गीत को 
पहचानना होगा। लोक गीत के वैराट्यबोध को 
समयानुकूल मानक कसौटियों पर मानव की बुनियादी 
वृत्तियों के साथ कसना होगा। बुद्धि और हृदय के बीच 
सेतु संकल्पों को वृक्षधर्म बनाना होगा। कहा जा सकता 
है कि गहरे में यदि सोचें तो यही सत्य उभरेगा कि गीत 
ही वह प्रथम भावनेता है, जो मनुष्य को जगा कर उसके 
विकास का प्रयत्न करता है। उसकी आभ्यांतरिक ऊर्जा 
के आंदोलन का नेतृत्व कजरी गीत ही करता है 


राष्ट्र की जनसांख्यिकीय और 


अब जब नोटफ्री आंदोलन के जरिये इस विषय पर जोरदार चर्चा छिड़ चुकी है 
र आंदोलन के समर्थकों द्वारा बहुत आक्रामक और उपहासपूर्ण स्वर में इस 
विषय में तर्क दिए जा रहे हैं तो इसके कुछ और केंद्रीय आयामों पर बात कर लेना 
चाहिए। यहाँ पर सबसे बुनियादी प्रश्न यह है कि लेखक क्यों लिखता है? क्या वह 
आजीविका के लिए लिखता है? मान लीजिये कोई व्यक्ति आजीविका के लिए 
कोई कार्य करता है। वह एक दुकान लगाता है। उससे अगर कोई भलामानुष पूछे 
कि यह कार्य क्यों करते हो, तिस पर वह जवाब देगा- रोजी-रोटी के लिए। अगर 
उससे कहा जाए कि तुम्हें जितनी आमदनी होती है, वह मुझसे ले लो, लेकिन यह 
दुकान मत लगाओ- तब वह क्या करेगा? सम्भव है वह पैसा ले ले और दुकान ना 
लगाए। किंतु अगर लेखक से कहा जाए कि फलां पुस्तक के प्रकाशन से तुम्हें 
जितनी आमदनी होगी, वह पैसा मुझसे ले लो किंतु पुस्तक मत लिखो- तब क्या 
लेखक पुस्तक नहीं लिखेगा? अगर वह पुस्तक पैसों के लिए ही लिखी जा रही 
है, तो सम्भव है वो पैसा ले ले और एक अरुचिकर कार्य करने से अपनी जान 
छुड़ाए। पर उसके बाद यह भी सम्भव है कि वह अपने समय और परिश्रम का 
उपयोग वह लिखने में करे, जो वह वास्तव में लिखना चाहता है। इस दृ्ान्त से 
हमें यह भेद दिखलाई देता है कि लेखन और आजीविका में कार्य-कारण का सीधा 
सम्बंध नहीं है, भले लेखन से आजीविका मिल सकती हो। किंतु लेखन की तुलना 
आजीविका के दूसरे साधनों से इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ वो दूसरे 
साधन विशुद्ध रूप से आजीविका के लिए होते हैं, वहीं लेखन किसी और वस्तु के 
लिए भी होता है। मूलतः मकसद यह स्पष्ट करना है कि लेखक का प्राथमिक दायित्व 
कया है। लेखक का प्राथमिक दायित्व है लिखना और अपने लिखे को पाठकों तक 
पहुँचाना। एक बार यह दायित्व पूरा हो जाए, उसके बाद उसे अपने लेखन से जो 
धन, मान-सम्मान, सुख-सुविधा, उपहार आदि मिलते हैं, वो अतिरिक्त है, बोनस 
है। किंतु लेखक जब कोरे कागज का सामना करता है तब उसके सामने यह प्रश्‍न 
नहीं होता कि लिखने से कितना धन-मान मिलेगा, बशर्ते वो बाजारू लेखक ना 
हो। उसके सामने एक ही संघर्ष होता है और वो यह कि जो मेरे भीतर है- विचार, 
कल्पना या कहानी- उसे कैसे कागज पर उतारू कि उसमें मेरा सत्य भी रूपायित 
हो जाए और पाठक तक भी वह बात किसी ना किसी स्तर पर सम्प्रेषित हो जाए। 
यह कल्पना करना ही कठिन है कि आज से बीस साल पहले तक लेखक के 
लिए प्रकाशन कितना दुष्कर था। वास्तव में इंटरनेट के उदय से पहले लेखन का 
इतिहास अप्रकाशित पाण्डुलिपियों के जखीरे से भरा हुआ है। आज लिखने की 
सुविधा हर किसी को प्राप्त है- पुस्तक ना सही तो पोस्ट ही सही, किसी पोस्ट पर 
कमेंट ही सही- किंतु आज से बीस साल पहले प्रकाशित लेखन एक लगभग 
एक्सक्लूसिव परिघटना थी। तब लेखन का सबसे प्रचलित माध्यम चिट्टियाँ ही थीं 
और लोग बड़े मनोयोग से पत्र लिखते थे। कोई लेख, कविता या कहानी लिखी तो 
उसे किसी पत्रिका या समाचार-पत्र को भेजते थे, उसे प्रकाशित करने का निर्णय 
सम्पादक के पास सुरक्षित रहता था। कोई पुस्तक लिखी तो उसकी पाण्डुलिपि 
भेजते थे, जिसके प्रकाशन का निर्णय प्रकाशक के पास सुरक्षित था। सम्पादक और 
प्रकाशक का वर्चस्व था, लगभग एकाधिकार था- इस प्रक्रिया में बहुत कम चीजें 
ही प्रकाशित हो पाती थीं। अखबार में पाठकों के पत्र स्तम्भ में प्रकाशित होना भी 
तब बड़ी बात होती थी। आज जब सोशल मीडिया ने लेखक के लिए प्रकाशन 
सर्वसुलभ बना दिया है, उसे अपने लिखे पर तत्काल पाठक मिलते हैं और पाठकों 
की बड़ी संख्या उसकी पुस्तकों के प्रकाशन का पथ-प्रशस्त करती है- तब लेखक 
के अस्तित्व का प्राथमिक प्रयोजन- यानी अच्छे से अच्छा लिखना और अधिक से 
अधिक पाठकों तक पहुँचना- कहीं सरलता से सध जा रहा है। इसके लिए उसके 
मनमें Ei का भाव होना चाहिए। तब लेखक का यह कहना कि इसके लिए 
मुझको पेसा चाहिए, इसीलिए एक अर्धसत्य है क्योंकि इसमें यहाँ पर वह इस बात 
को छुपा ले जा रहा है कि उसके लिए प्रकाशित होना और पाठकों तक पहुँचना 
कितना बड़ा सौभाग्य है। और अगर यह ना होता तो वह अपनी रचना को लिए 
भीतर ही भीतर घुटता रहता। लेखन की प्रकृति ऐसी है कि उसे दूसरी लोकप्रिय 
कलाओं- जैसे सिनेमा, रंगमंच, नृत्य या संगीत- की तुलना में कम प्रसार मिलेगा। 
शेखर एक जीवनी पढ़ने और सराहने के लिए एक विशेष प्रकार की शैक्षिक पृष्ठभूमि 
की आवश्यकता है, जो कोई नाच-तमाशा देखने, गाने-बजाने का आनंद लेने के 
लिए जरूरी नहीं। एक चलताऊ उपन्यास तक पाठक को खींचकर लाना भी एक 


सामान्य दर्शक को सिनेमाघर में ले जाने की तुलना में कहीं अधिक दुष्कर है। एक 
लेखक अपनी कला से कभी भी उतना सफल और धनाढ्य नहीं हो सकता, जितना 
कि एक फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, संगीतकार या नर्तक हो सकता है, बशतें 
देशकाल-परिस्थितियां उसके पक्ष में हों 
नोटफ्री आंदोलन के कर्णधार इन तमाम तकों और तथ्यों को नजरंदाज कर देते 
हैं ।इतना ही नहीं, वो यह कहकर परिप्रक्ष्यों को विकृत भी करते हैं कि लेखक जब 
किसी कार्यक्रम में जा रहा है तो वो अपना समय दे रहा है, जिसकी कीमत उसे 
मिलना चाहिए। जैसे कि जो आयोजक वह कार्यक्रम कर रहा है, उसके समय का 
कोई मूल्य नहीं है, या वह निठल्ला है लेखक यह जतलाता है कि आयोजक को 
उसकी जरूरत है, पर वो यह छुपा जाता है कि उसे भी आयोजक की उतनी ही 
जरूरत है ! उसे भी मंच चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, नए पाठक और नए प्रशंसक 
चाहिए, उसे भी महत्व चाहिए, जो उस कार्यक्रम से उसे मिल रहा है। यह कार्यालय 
में काम करने जैसा नीरस नहीं है, जो लेखक यह तर्क देता है कि वह कार्यालय से 
छुट्‌ टी लेकर आ रहा है, इसलिए उसे इसके ऐवज में पैसा चाहिए। लेखक को 
वैसे कार्यक्रमों में जो मान-सम्मान, महत्व-प्रचार मिलता है, उसे हासिल करना 
आज लाखों का सपना है (और जब लेखक युवा था और अखबारों में अपनी 
कविताएं प्रकाशित करने भेजता था और उनके छपने की प्रतीक्षा करता था, तब 
यह उसका भी सपना हुआ करता था), लेकिन इस सपने को जीने का अवसर जब 
उसे मिलता है, तो लेखक यह जतलाता है मानो इसका कोई मूल्य ही ना हो, जैसे 
इसके लिए उसे स्वयं कुछ ना चुकाना हो, उलटे उसे इसके बदले में पैसा चाहिए? 
जब लेखक यह कहता है कि में पैसा लिए बिना किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा 
तो वह मन ही मन यह रूपरेखा भी बनाता ही होगा कि कितना पैसा? वह अपना 
एक रेट तय करता होगा। एक बार यह रेट तय होते ही यह निश्चित हो जाता होगा 
कि कुछ ही आयोजक उसे अफोर्ड कर सकेगे। किंतु ये जो आयोजक उसे अफोर्ड 
करेंगे, वो लेखक में निवेश की गई राशि का रिटर्न कैसे पाएंगे ( क्योंकि कोई भी 
लन्च फ्री में नहीं मिलता, यह नोटफ्री आंदोलन के कर्णधारों का प्रिय वाक्य है) । 
क्या कोई पूँजीपति अपनी जेब से पैसा लगाकर लेखक को एक दिन की वह सितारा- 
हैसियत दिलाएगा, या वह किन्हीं प्रायोजकों की मदद लेगा? ये प्रायोजक तब उस 
कार्यक्रम को कैसे प्रभावित करेंगे? क्या लेखक कविता या कहानी-पाठ के बीच 
में रुककर किसी प्रायोजक के उत्पाद (गुटखा या जूते? ) का विज्ञापन भी करेगा? 
क्योंकि जब पैसे को ही सबकुछ मान लिया तो शर्म-लिहाज कैसी ? जो आयोजक 
लन्च दे रहा है, होटल में रूम बुक कर रहा है, हवाई जहाज का टिकट दे रहा है, 
प्रोग्राम के लिए ऑडिटोरियम बुक कर रहा है और आपको लिफाफा भी दे रहा है- 
वो खुद कया यह सब फ्री में करेगा, क्या नोटफ्री में उसका स्वयं का विश्वास नहीं 
होगा? मैं देख रहा हूँ कि नोटफ्री आंदोलन युवाओं में विशेषकर लोकप्रिय हो रहा 
है, क्योंकि ये पीढ़ी ही येन-केन-प्रकारेण सफलता की भाषा में सोचती है। किंतु 
दौर बदलने से दस्तूर नहीं बदल जाता। लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए 
लिखता है, लेखक लेखन से क्या चाहता है- ये बुनियादी प्रश्‍न अपनी जगह पर 
तब भी कायम रहते हैं- इन्हें कोई बदल नहीं सकता। 
मेरी पुस्तक बिके और मुझे उसका पैसा मिले- यह एक बात है- और मेरी पुस्तक 
कितनी बिकी, उससे मुझे कितना पैसा मिला, यही मैं रात-दिन सोचता रहँ और 
पैसा कमाने के लिए ही लिखूँ- ये एक नितांत ही दूसरी बात है। कोई आयोजक 
मुझे बुलाए, मान-सम्मान-मंच प्रदान करे और चलते-चलते अपनी सामर्थ्य से मुझे 
कुछ पैसा भी दे दे- यह एक बात है- किंतु मुझे पैसा दिया जाएगा तो ही मैं आऊंगा 
यह भी नहीं देखूँगा कि मुझे बुलाने वाला कौन है, उसकी क्या क्षमता है, उसकी 
क्या प्रतिष्ठा है, उसके पास कितने उच्चकोटि के 
निष्ठावान श्रोता हैं- यह एक दूसरी ही बात है। और 
इन दोनों बातों में जमीन-आसमान, आकाश- 
पाताल का भेद है! जिस लेखक में इन दोनों में 
अंतर करने का विवेक नहीं, वो समाज को क्या 
मूल्य देगा? उसको तब कोई दुकान ही लगा लेना 
चाहिए, लेखन वगैरा उसके बस का रोग नहीं। 
प्रफुल्ल सिंह 
लखनऊ, उत्तर प्रदेश 


“ हौसलों से हासिल हो कोई भी परीक्षा 

शून्य से शिखर तक पहुँचने की हढ़ इच्छा, 

कामयाबी की चौखट पर पग तुम्हारे पहुँच गए 

हो सतत प्रयास यदि तो सार्थक सब बन गए।। ! 

इन पंक्तियों ने ना सिर्फ सच करके दिखाया है बल्कि 
अपनी लोहा का डंका भी चारों तरफ बजवाया है। मैं बात 
करना चाहुँगी एक नन्ही बिटिया की जिसकी उमर तो 
महज तेरह वर्ष है लेकिन इन्हीं तेरह वर्ष में अपने हौसलों 
से नजाने कितने ही खिताब अपने नाम किए हैं। 

'हौसले कभी उम्र नहीं देखते' शायद यही कहना ज्यादा 
सही रहेगा। और इसी को अपना सिद्धांत बनाकर भाई- 
बहन की इस जोड़ी ने मिसाल कायम कर दी है। 

मध्य प्रदेश के छोटे से जिले सीहोर के आष्टा तहसील 
के ग्राम मुल्लानी की नन्ही बेटी प्रीति परमार ने 

रूस की सबसे बड़ी पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुश को 
फतह कर लिया है। अपने भारत देश का तिरंगा बड़े ही 
शान से इस ऊँची चोटी पर लहराया है।जिसका हम सभी 


घर्दतों से भी ऊचे कब्दमा 


को बहुत ही खुशी है। और गर्व है कि हमारे भारत देश 
की इस नन्ही बच्ची ने अपने हिम्मत और हौसलों से 
अनगिनत बच्चियों के लिए प्रेरणा साबित हुयी है। 
यूँ तो इस छोटे से गांव की बेटी ने छोटी और 

निम्न सुविधाओं में रहते हुए बहुत बड़े सपने देखें हैं और 
अभी से ही नहीं बल्कि छ साल की उम्र से ही अपने गाँव 
के खुले मैदान में दौड़ना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं 
नाएक कच्चे घड़े को एक कुम्हार ही अपने सही आकार 
में ढाल सकता है ठीक उसी प्रकार प्रीति को भी एक सही 
दिशा में जाने के लिए अगर किसी ने अथक प्रयास किया 
है तो वो उनके बड़े भाई चेतन परमार हैं। 

प्रीति के बड़े भाई चेतन इनके सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि 
एक तरह से उनके गुरु भी हैं। चेतन ने अपने बहनो की 
तैयारी साल 2048 से ही शुरु कर दी थी इंदौर रहते 
हुए,परंतु उन्हें सही मौका साल 2049 में मिला। 

हाँ यही साल जब कोरोना ने विकराल रूप से देश 
विदेश के साथ भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया था। 
ये एक ऐसा दौर था जब भारत में लॉकडाउन लगा दिया 
था जिससे जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। 
लोग अपने काम के लिए शहर में गए जरूर थे किंतु इस 
विपरित परिस्थिति में वे सभी अपने अपने घरों , गाँवों की 
तरफ आ रहे थे। कुछ इस तरह की परिस्थिति चेतन की 
भी रही। वो भी कोरोना काल में इंदौर से अपने गाँव वापस 
आ गए। चेतन भले ही गाँव आ गए थे लेकिन उन्होंने 
अपनी हौसले बुलंद ही रखे। अपने ही गाँव में खेत में 


उन्होंने 200 मीटर का ट्रैक बनवा कर प्रीति और रितिका 
की तैयारी शुरू कर दी। रोज सुबह सूर्य की किरणों के 
साथ प्रीति ने अपने दौड़ को जारी रखा। करीब एक साल 
बाद प्रीति को मौका मिला एक मैराथन में भाग लेने का। 
इस मैराथन में शानदार प्रदर्शन के बाद चेतन ने गाँव में ही 
तैयारी जारी रखने का निर्णय ले लिया और आगे के लिए 
सिर्फ दौड़ ही नहीं बल्कि शारीरिक फिटनेस देने के लिए 
लड़कियों के लिए अपने सुविधा नुसार और जरूरतों को 
देखते हुए जिम बनाया और बहुत सी मैराथन में भाग 
लिया। लेकिन इस दौरान चेतन ने ये सोच लिया था कि 
ये सिफ खुद के लिए ही नहीं बल्कि आगे कुछ ऐसा करें 
जिससे हर बच्चों और बच्चियों में एक संदेश पहुंचे। वो 
प्रेरित हो। फिर प्रीति की कड़ी मेहनत और संकल्प को 
देखते हुए चेतन ने प्रीति से कुछ ऐसा करवाने का सोचा 
जो सिर्फ.गाँव ही नहीं बल्कि पूरा शहर, राज्य और देश 
को गौरवांवित महसूस होता। आजादी का अमृत 
महोत्सवह्व जो भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और भारत 
की जी20 अध्यक्षता के उपलक्ष्य में एक असाधारण 
अभियान कि पहल की गयी जो मिशन ₹हर शिखर 
तिरंगार थी।इस अभियान के तहत (राष्ट्रीय पर्वतारोहण 
और साहसिक खेल संस्थान) के पर्वतारोहियों) की टीम 
ने हिस्सा लिया। और इसी कड़ी में चेतन और प्रीति ने 
कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में निमास (राष्ट्रीय 


पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान) के है 


पर्वतारोहियों की टीम ने मिशन हर शिखर तिरंगा के इस 


अभियान में मध्यप्रदेश की सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़ को 
44 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक पूरा किया। यही 
नहीं बल्कि इस अभियान को रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित 
किया गया था और इस अभियान को पूरे देशभर से अच्छा 
समर्थन मिला था। 

इसी हौसले और साहस ने चेतन और प्रीति को 
आत्मविश्वास दिला दिया कि अब वो किसी भी चोटी पर 
अपना तिरंगा फहरा सकते हैं । और इसी को ठान अब वो 
एक नए मिशन पर चल दिये जो था रूस का 'माउंट 
एल्ब्रुश'। सभी जरूरतों को पूरा कर वहां तक पहुंच 
चेतन और प्रीति ने आखिरकार 6 अगस्त 2024 को 
सुबह 5 बजे अपने भारत देश का तिरंगा बड़े ही शान से 
रूस की सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुश पर फहरा 
दिया। इतनी तेज हवा और गिरते -25° तापमान में बिना 
आक्सीजन के भी इस छोटी नन्ही भारत की बिटिया ने वो 
करके दिखाया जो किसी ने भी सोचा नहीं था। आज हम 
सब जहाँ बेटियों के सशक्त होने के लिए नजाने क्या क्या 
कदम उठा रहे वही आज हमे अपने देश की हर एक बेटी 
को ये सिखाना भी जरूरी है कि उनके हौसले किसी से 
भी कम नहीं हैं वो भी वो सब कर सकती हैं जो वो चाहे। 
प्रीति और चेतन ने यही बात सच कर दिखाई की गाँव हो 
या शहर अगर मन मे हौसला और साहस >ननड्े 


दीपक तिजोरी ने दर्ज कराई फिल्म निर्माता विक्रम खाखर के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत, ठगी का लगाया आरोप 


फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' में काम कर चुके दीपक 
तिजोरी ने फिल्म निमार्ता विक्रम खाखर के खिलाफ 
धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता ने विक्रम 
खाखर पर .75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप 
लगाया है। शिकायत मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में 
दर्ज कराई गई है ।रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को दिए गए 
अपने बयान में दीपक तिजोरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 
विक्रम खाखर से लगातार फिल्म की स्थिति के बारे में 
पूछताछ की। हालांकि, फिल्म निमार्ता इस विषय को 
टालते रहे, जिसके बाद दीपक तिजोरी ने कानूनी कदम 
उठाने के बारे में सोचा। 

क्या है पूरा मामला ? 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक्टर दीपक तिजोरी की 
आरोपी विक्रम खाखर से साल 2049 में मुलाकात हुई 
थी, जिसके बाद खाखर ने एक्टर से कहा था कि वह 
टिप्सी नाम की फिल्म बना रहे हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट 
बंद हो गया है। इसके बाद खाखर ने तिजोरी से कहा कि 
लंदन में उनकी पहचान है और वह वहां अपनी फिल्म 
बना सकते हैं। इसके लिए करीब दो करोड़ रुपए की 
जरूरत होगी, जिसके बाद दीपक तिजोरी ने 3 मार्च 
2020 को अपने बैंक खाते से 4 करोड़ 74 लाख रुपए 
खाखर की कंपनी थॉट बेंचर्स के खाते में ट्रांसफर कर 


दिए। फिल्म निमार्ता विक्रम खाखर ने लंदन में फिल्म की 
शूटिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि 
75 लाख रुपये का भुगतान आवश्यक होगा। 3 मार्च, 
2020 को विक्रम को कुल 7.40 लाख रुपये 
हस्तांतरित किए गए, जिसमें निर्दिष्ट राशि और जीएसटी 
शामिल था। 

ठगी करने का मन बना चुके थे फिल्म निर्माता 

शिकायत में दीपक ने कहा कि जब भी उन्होंने फिल्म 
की स्थिति के बारे में पूछताछ की, विक्रम ने देरी के लिए 
कोविड-49 महामारी को जिम्मेदार ठहराया और कहा 


Fa 

कि यूरोप में फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है। महामारी के 
प्रभाव कम होने के बाद भी, खाखर ने फिल्म को आगे न 
बढ़ाने के लिए बहाने बनाना जारी रखा। यह महसूस करते 
हुए कि खाखर का 'टिप्सी' की शूटिंग शुरू करने में मदद 
करने का कोई इरादा नहीं है, तिजोरी ने अपने पैसे वापस 
करने का अनुरोध किया। विक्रम ने दावा किया कि वह 
राशि वापस कर देगा, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। 
44 मार्च को जब दीपक ने उन्हें मैसेज किया, तो खाखर 
ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मिलेंगे, लेकिन वे बैठक 
के लिए कभी नहीं आए। 


फिल्म पर कोई पेसा खर्च नहीं किया 
एक बार फिर जब तिजोरी ने 44 मार्च, 2024 को 
खाखर को मैसेज करके अपने पैसे वापस मांगे, तो खाखर 
ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तिजोरी को जल्द ही 
पता चला कि खाखर ने फिल्म पर कोई पैसा खर्च नहीं 
किया है, जिससे उन्हें लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी 
हुई है। इसके बाद, 47 सितंबर को, तिजोरी ने अंबोली 
पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को 
दिए अपने बयान में, तिजोरी ने आरोप लगाया कि मार्च 
2020 से मार्च 2024 तक, उन्होंने लगातार फिल्म के 
बारे में पूछताछ की, लेकिन खाखर इस विषय को टालते 
रहे। यह महसूस करने पर कि फिल्म के लिए निर्धारित 
धन का उपयोग नहीं किया गया था, तिजोरी ने कानूनी 
कार्रवाई करने का फैसला किया। 
दीपक तिजोरी और खाखर 
इन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं 
दीपक तिजोरी ने 'जो जीता वही सिकंदर', 'कभी हां 
कभी ना', 'खिलाड़ी', 'अंजाम', 'सड़क', 'आशिकी', 
'गुलाम', 'फरेब' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया 
है। जबकि आरोपी फिल्म निमार्ता विक्रम खाखर ने 'वन 
बाय टू', 'विरसा', 'दोबारा' और 'भैया जी' जैसी फिल्मों 
का निर्माण किया है। 


मार-श्याड़ के शोकीनों को पसं आएगी रुशता सना खान ने पहन 


सिद्धान्त चतुवेदी एक्शन अवतार में बड़े पर्दे पर वापसी 
कर रहे हैं।सिद्धान्त चतुवेरदी को इससे पहले इस तरह के रोल 
में नहीं देखा गया। इसके अलावा फिल्म के दूसरे सरप्राइज 
की बात की जाए तो किल के बाद एक बार फिर राघव 
जुग्याल एक हत्यारे खलनायक की भूमिका में नजर आ रहे 
हैं। सिद्धान्त चतुवेर्दी की जोशीली फिल्म युधरा बड़े पर्दे पर 
रिलीज हो चुकी हैं । फिल्म को रवि उदयवार ने निर्देशित किया 
है। आपको बता दें कि रवि उदयवार ने ही दिवंगत अभिनेत्री 
श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम का निर्देशन किया था। 
आपको बता दें कि रवि उदयवार एक बेहतरीन निर्देशक हैं। 
इस बार सिद्धान्त चतुवेरदी और राघव जुग्याल की जुगलबंदी 
को निर्देशक ने कैसे पर्दे पर उतारा है यह देखना होगा। 

पिता के करीबी दोस्त और सहयोगी रहमान (राम कपूर ) 
द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह इन हत्याओं का बदला 
ले सके। फिल्म में गजराज राव, एक पूर्व पुलिस अधिकारी 
जो अब एक राजनेता है की भूमिका निभा रहे हैं। वह फिल्म 
युधरा में फिल्म के नायक युधरा का किरदार सिद्धान्त चतुवेदी 
ने किया है । फिल्म की शुरूआत में दिखाया गया है कि युधरा 
के माता पिता की हत्या हो जाती हैं। हत्या का कारण होता है 
कि यधुरा के पिता एक इमानदार पुलिसकर्मी होते हैं और वह 
एक गैंगस्टर और ड्रग लॉर्ड के स्वामित्व वाले ड्रग डीलर को 
पकड़ते है। इसी से काहानी की शुरूआत वाली दुश्मनी का 
बेस बनता है। परिवार की हत्या के बाद युधरा को उसके पिता 


के दोस्त उसे गोद ले लेते हैं। पिता के करीबी दोस्त और 
सहयोगी रहमान (राम कपूर ) द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है 
ताकि वह इन हत्याओं का बदला ले सके | फिल्म में गजराज 
राव, एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो अब एक राजनेता है की 
भूमिका निभा रहे हैं। युधरा का स्वभाव आक्रामक और हिंसक 
है, जो उसके क्रोध प्रबंधन की चुनौतियों में योगदान देता है। 
निखत (मालविका मोहनन), जो उसकी बचपन की दोस्त 
है और उसे पंसद करती है। युधरा को नारकोटिक्स नेटवर्क 
को खत्म करने में पुलिस की सहायता करने की बड़ी 
जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बस इसी के आस पास ड्रग्स के 
गंदे खेल की कहानी को फिल्म में दिखाया गया है। इस खेल 


में ही राघव जुग्याल भी शामिल हैं। 

फिल्म में लीड रोल सिद्धांत चतुर्वेदी का है और वह फिलम 
में छाए हुए। अपनी पहली एंट्री से ही वह दर्शकों के दिलों पर 
राज कर रहे हैं ।इस बार गली बॉय अभिनेता युधरा की भूमिका 
में एक दम से जज्बातों को पलट देते हैं । राघव जुग्याल ने भी 
फिल्म में अच्छा काम किया है। किल से राघव जुग्याल की 
इमेज बिलकुल अलग हो गयी है। फिल्म में मालविका 
मोहनन, गजराज राव और राघव जुयाल सहित कई बेहतरीन 
सहायक कलाकार हैं। चतुर्वेदी स्क्रीन पर छाए हुए हैं, जो 
धैर्य और दृढ़ संकल्प के स्तर को दशार्ता है जो ताजा और 


^ प्रतिष्ठित दोनों लगता है। 


कुल मिलाकर, युधरा उन लोगों के लिए है जिन्हें एक्शन 
फिल्में पसंद हैं। किल इस बात का प्रमाण है कि भारतीय 
दर्शकों में एक्शन फिल्मों के लिए भूख है और ऐसा लगता है 
कि निर्देशक रवि उदयवार, निमार्ता फरहान अख्तर और रितेश 
सिधवानी एक बार फिर इस क्षेत्र में अपना जलवा दिखाने की 
कोशिश कर रहे हैं। अधिकतम स्क्रीन स्पेस के साथ सिद्धांत 
पूरी तरह से फिल्म पर छाए हुए हैं और उनके अनोखे डांस 
मूव्स और ऑन-पॉइंट एक्शन सीन दर्शकों को पसंद आ सकते 
हैं। कुल मिलाकर, फिल्म की कहानी में कुछ खामियां हैं 
लेकिन रवि ने इसे कवर कर लिया है और फिल्‍म पूरी तरह 
से चमकती है। 3.5 स्टार की हकदार युधरा सिनेमाघरों में 
रिलीज हो चुकी है। 


स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीडूस साहब का उ- 
धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित। 


लिया हिजाब 


सना खान ने 2020 में इंडस्ट्री छोड़ दी 
और अपने फैसले की घोषणा की कि वह 
मानवता की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए 
वह इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। 4 साल पहले इंडस्ट्री 
छोड़ने वाली सना ने अपने हालिया पॉडकास्ट 
में इस्लाम अपनाने और अपने जीवन में आए 
बदलावों के बारे में बात की। सना रुबीना 
दिलैक के पॉडकास्ट में दिखाई दीं, जहाँ 
उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक साधारण 
लड़की होने के कारण नग्न होने का एहसास 
नहीं हुआ। रुबीना के साथ पॉडकास्ट में, 
अभिनेत्री ने उनसे पूछा कि उन्होंने कब और 
क्यों अपना धर्म अपनाने का फैसला किया। 


